
 पा  Law  (Amdt.)
 Bill,

 Equally  the  Regional  Provident
 Fund  Commissioners  have  also  been

 urged  to  see  that  the  arrears  are  re-

 covereg  as  well  as  possible  and  ex-
 peditious  action  taken.  I  think  if  the
 hon.  Member  makes  inquiries  in  the
 Caleutta  office  itself,  he  wil]  notice
 that  there  is  a  considerable  improve-
 ment  and  the  accounts  have  ‘een
 cleared  to  a  large  extent.  Though  the
 outstandings  in  the  Calcutta  office
 are  of  a  high  order,  still  there  is  a  con-
 siderable  work.  that  has  been  done
 and  I  must  thank  the  employees  and
 also  the  trade  union  leaders  who  have
 helped  us  in  this  regard.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The
 question  is:

 “That  the  Bill  further  to  amend
 the  Coal  Mines  Provident
 Fund  Family  Pension  and  Bonus
 Schemes  Act,  1948,  the  Employees,
 Provident  Funds  and  Family  Pen-
 sion  Fund  Act,  1952,  the  Wealth-

 tax  Act,  I957  and  the  Income-tax
 Act,  96l,  be  taken  into  considera-
 ‘tion.”

 The  motion  was  adopted.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Now,
 *C’ause-by-Clause  discussion.  There
 are  no  amendments  given  notice  of.
 ‘The  question  is:

 “That  Clauses  2  to  4l,  Clause  l,
 the  Enacting  Formula  and  the  Title
 stand  part  of  the  Bill”

 ‘The  motion  was  udopted.

 ‘Clauses  2  to  4i,  Clause  l,  the  Enacting
 Formula  and  the  Title  were  added

 to  the  Bill.

 SHRI  RAGHUNATHA  REDDY:  I
 loeg  to  move:

 “That  the  Bill  be  passed.”
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 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  The

 question  is:

 “That  the  Bill  be  passed.”

 The  motion  was  adopted.
 .

 44.3I  hrs.

 ESSENTIAL  COMMODITIES
 (AMENDMENT)  BILL—Contd,

 "MR.  DEPUTY-SPEAKER:  Now
 we  take  up  further  consideration  of  the
 following  motion  moved  by  Shri  A.C.
 George  on  the  24th  August,  376
 namely:—

 “That  the  Bill  further  to  amend
 the  Essential  Commodities  Act,  1955,

 -as  passed  by  Rajya  Sabha,:be  taken
 into  consideration.”

 Mr.  Bhogendra  Jha  was  on  his  legs
 on  the  last  occasion.  He  is  not  pre-
 sent  just  now.

 SHRI  c.  K.  CHANDRAPPAN  (Tel-
 licherry):  He  is  just  coming,  You
 may  cal]  him  again.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  There  is
 some  procedural  difficulty  if  a  member
 does  not  resume  his  speech.  If  he
 does  not  resume  his  speech,  jt  is  taken

 that  he  has  concluded  his  speech.  And
 if  he  is  given  a  second  chance,  it  will
 amount  to  a  second  speech  on  the  same

 Bill.  Therefore,  that  will  present  some
 procedural  =  difficulties—Now,  Shri

 M.  C.  Daga.

 श्री  मूल  चन्द  डागा  :(पाली)  :  उपाध्यक्ष

 महोदय,  एपेन्शल  कमोडिटी  विल  पास  करने

 दा  एक  उद्देश्य  है  कि  देश  में  जीवन  की

 आवश्यक  वस्तुएं  उपभोक्ता ग्र ों  को  सरलता

 से  और  सही  दामों  प८  मिल  सके  मैं  एक
 बात  कहना  चाहत  हुं--जब  कभी  भी  इस
 सदन  में  में  यह  प्रश्न  रखा  जाता  है  तो  हम
 को  यह  जवाब  मिलता  है  कि  यह  राज्य  का
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 भरी  मूलचन्द  डागा]

 विषय  है  और  जो  चीज़ें  वित्त रित  की  जाती  हैं
 वे  राज्यों  पर  निर्भर  है,  लेकिन  आज  जो  कानूत
 आप  बना  रहे  हैं  यह  केन्द्रीय  सरकार  बनाने

 जा  रही  है  और  इनका  इम्प्लीमेन्टेशन  राज्यों
 के  द्वारा  होगा,  तहसील  के  लेबल  पर  या  एस०
 डी०  शोक  लेबल  पर  उसे  कानून  का  अमल
 केसे  होगा--यह  ज़रा  देखने  की  बात  है  t

 कानून  तो  देश  में  ज्यादा  से  ज्यादा  बनाये  जा

 सकते  हैं,  लेकिन  होता  यह  है  कि  इन  कानूनों
 से  छोटे-छोटे  दुकानदार,  छोट-छोटे  उत्पादन
 मारने  वाले  लोग  ज्यादा  परेशानी  में  पड़  जाते

 हैं,  नौकरशाही  इसमें  ज्यादा  द्वारा  हो  जाती

 है  |  आप  चांहे  जितने  कनून  बना  लें,  लेकिन
 अगर  जानें  साहब  यह  समझते  हैं  कि  कानून
 बन  जाने  के  बाद  समस्या  हल  हो  जायेगी,  मेरा

 अनुभव  इसके  बारे  में  भिन्न  है।  मैं  तो  यह
 देखता  हूं  कि  इन  कानूनों  से  जनता  ज्यादा

 परेशानी  में  पड़  जाती  हैं।  मैं  आप  से  यह
 ठीक  बात  कह  रहा  हुं--जब  चीजों  वग
 ठीक  से  वितरण  नहीं  होता  है  तो  हम  ऐसा
 समझते  हैं  कि  ऐसे  कानून  को  पारित  करके  हम
 चीजों  का  वितरण  ठीक  कर  लेंगे,  लेकिन  मैं

 अर्ज  करना  चाहता  हूं  कि  इन  कानूनों  के  जरिये

 छोटे-छोटे  दुकानदार,  छोटे-छोटे  उत्पादन

 मारने  वाले,  किसान  और  दूसरे  लोग,  परेशानी

 में  पड़  जाते  हैं  और  वे  नौकरशाही  के  शिकार

 पीते  हैं,  उन्हें  बहुत  ज्यादा  दिक्कतें  भुगतनी
 पड़ती  हैं।  मैं  तो  यह  ठीक  समझता  हूं  कि  या

 तो  सरकार  सारे  काम  को  अपने  द्वार  में  ले  ले

 दल  तो  कोई  दिक्कत  नहीं  रहेगी,  वरना  वाई

 बार ऐसा  हुआ  हैं  वि  ऐसे  कानूनो  के  तहत
 छोटे-छोटे  दुकानदारों  को  अपनी  दुकानें  वाद

 बासनी  पड़ी  हैऔर  गांव  में  वे  चीजें  नहीं  मिल
 पाती  हैं  |  इसलिये  मैं  तो  यह  चाह्ृदा  हूं  कि

 दुकानें  बन्द  हो  जाय  और  दाद  वाम  राज़दार

 अपने  हाथ  में  ले  ले  वरना  उत्पादन  करने  वाले

 किसानो  को  वालो  दिक्कत  हो  जायगी  ।

 एवं  एव  सैक्शन  को  भाव  देखें  ।

 A’  new  section  GE  is  being  inserted
 providing  for  the  ecourt  concerned
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 from  getting  any  order  passed  “with
 regard  to  the  possession,  delivery,
 disposal  or  distribution  of  such  pro-
 perty”.

 कलेक्टर  के  अलावा  आपने  सब  एग्जक्टिव
 आफिसर  को  पा वर्ज  दे  दी  हैं  ।

 No  civil  court  will  be  in  a  position
 to  pass  any  order.

 सारी  हकूमत  किन  के  हाथ  में  होती  है,  एस०
 पी०  के  हाथ  में  एस०  डी०  को  के०  हाथ  में

 होती  है  ।  कोई  धान  या  गेहू  अपने  धर  तक

 ले  जाना  चाहता  हैं  तो  उसको  वे  सीज  कर
 सकते  हैं  ।

 He  will  not  be  allowed  to  go  to  the
 court  of  law  and  get  an  injunction.
 You  have  debarred  him  from  going  to
 any  court  of  law.

 मैं  मानता  हूं  कि  मीसा  के  अन्दर  लोगों  को

 रखा  जाता  है  t  इस  कानून  के  अन्दर  कोई
 झ्रादर्मी  अनाज  ला  रहा  है,  सामान  ला  रहा

 है  और  उसको  जब्त  कर  लिया  जाता  है  वो

 You  will  debar  him  form  going.  to
 any  court  of  law.

 सिविल  प्रोसीजर  कोड  में  यह  व्यवस्था  है
 कि  अगर  कोई  गवर्नमेंट  सर्वे  अपनी  पावर

 से  बाहर  जा  कर  काम  करता  है  तो  उसके

 खिलाफ  प्रासिक्यूशन  हो  सकता  है।  इसमें
 किसी  गवर्नमेंट  सर्वेश  के  खिलाफ  कोई  प्राणी

 ट्यूशन  नहीं  हो  सकता  हैं।  इतनी  ज्यादा

 पावं  अपने  इस  एमरजेंसी  में  गवर्नेंस

 सर्वेश  को  दे  दी  हैं  ।  इनका  दुरुपयोग  हो  सकता

 है  ।  हम  जो  संसद  सदस्य  हैं  उनको  तकलीफ

 मालूम  नहीं  होती  है  1  लेकिन  जो  छोटे-छोटे

 दुकानदार  हैं  उनको  बहुत  होंगी  t  उनको

 अष्ट  अफसरों  का  शिकार  बनना  पड़ेगा  t

 उनकी  पहियों,  एकाउन्द्स  बुक्स  को  जब्त

 किया  जा  सकेगा  1

 According  to  the  provisions  under
 Sec,  3  (ii)  of  the  original  Act,  books
 of  accounts  and  documents  seized  un-
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 der  the  Act  are  to  be  returned  to  the
 persons  from  whom  they  had  been
 seized.  it  is  not  proposed  to  retain
 the  earlier  documents  and  to  empower
 the  affected  persons  to  make  copies  for
 their  owen  use.

 अगर  आपको  लेनी  है  तो  आप  सर्टिफाइड
 कार्पीज  लें।  आपने  कह  दिया  है  कि  सब

 बहियां  जब्त  कर  बो  ।  दो  हजार  की  पृष्ठों
 बहियें  और  एकाउंट  बुक्स  हैं  वह  उनकी

 नकलें  करें।  फिर  कब  तक  ड्राप  इनको  अपने

 पास  रहेंगे।  रेले ब्रेंट  डाकुमेंट्स  की  आपको

 सर्टिफाइड  कामकाज  लेनी  चाहिये  न  कि  लेकर

 आप  कह  दें  कि  वह॒  नकल  करना  चाहे  तो

 कर  I

 Relevant  documents  seized  under  the
 Act  are  required  to  be  returned  to  the
 persons.  It  is  now  proposed  to  retain
 the  original  documents.

 सिविल  कोर्सेस  में  जब  केस  जाता  था  तो

 एकाउंट्स  बुक्स  और  जो  दूसरे  डाकुमेंट्स  होते
 ये  उनकी  रेले ब्रेंट  जो  एंटनी  होती  थीं  उनकी

 कार्पीज  ली  जाती  थी  लेकिन  आपने  इसको

 भी  खत्म  कर  दिया  है  !

 In  page  3,  cl.  4,  what  is  this  first  am-
 endment?  You  remove  the  words  ‘if
 satisfied’.

 जिसकी  जो  इच्छा  हो  करे  ।

 Instead  of  ‘if  satisfied’,  you  want  to
 put  in  ‘may,  if  he  thinks  it  expedient
 to  do  so’,

 क्या  जरूरी  था  यह  सबस्टीट्यूट  करना  ?

 पहले  आप  ने  रखा  कि  अगर  किसी  कलेक्टर

 या  मुजिस्देट  को  सेटिस्फेक्शन  हो  जाय  कि

 यह  श्रादर्मी  होडिग  कर  रहा  है,  मुनाफाखोरी
 कर  रहा  है  तो  उसके  खिलाफ  कार्यवाही  की

 जा  सकती  थो  ।  अब  आप  कहते  है  कि  नहीं,
 अगर  एक्सवोडिएंट  समझें  ।  इतने  अ्रधिक

 अधिकार  नहीं  देने  चाहियें।  क्या  आप  सोचते  हैं
 कि  सारे  कानून  को  बदल  कर  के  देश  ८;  अन्दर

 चीजें  सस्ती  हो  जायेंगी  ?  मैं  कहता  हूं  कि  श्राप
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 सारी  जगह  फेयर  प्राइस  शौप्स  कर  लीजिये
 और  इक  तमाम  एजेंसीज  को  अवोयड
 कीजिये  ।  खेती  यह  सम्भव  बहीं  है  ।  फिर

 ऐसा  कानून  क्यों  बनाते  हैं  जिससे  लोगों  को
 परेशानी  हो।  डेमोक्रेसी  में  रहने  वाले  आदमी
 को  कानून  से  ज्यादा  बांधा  जायगा  तो

 करप्शन  फैलेगा  |

 अब  उसकी  कीमत  क्या  होगी  ?  एक
 काशत कार  ने  लेबी  का  नाज  दे  दिया  है  जिसके

 बारे  में  काश्तकार  का  कहना  है  कि  उससे

 सस्ते  दाम  पर  लिया  जाता  है,  05  रुपये
 के  भाव  से  ।  लेकिन  लेवी  का  देने  के  बाद  भी'

 अगर  प्रोड्यूसर  अपना  माल  बाजार  में  लायेगा

 तो  उसकी  कीमत  वही  होगी  जो  एग्रीकल्चर

 प्राइस  कमीशन  ने  तथ  की  है।  यानी  काश्तकार

 को  अपने  माल  की  कीमत  तय  करने  का  भी

 अधिकार  नहीं  रहा  ।  यह  उचित  नहीं  है  ।  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  आप  किस  प्रकार  से

 उसका  भाव  तथ  करना  चाहते  हैं?  इस

 कानून  का  मंशा  चाहें  कुछ  भी  हो,  भ्रमण  कलेक्टर

 को  हटाकर  छोटे-छोटे  अधिकारियों  को  पावर

 दे  देंगे  जिसका  मिसयूज  होगा,  और  दुकानदार

 दुकानें  बन्द  कर  देंगे,  फेयर  प्राइस  शौप्स  अप

 की  सब  जगह  हैं  नहीं।  कैसे  काम  चलेगा  ?

 'इस  कानून  के  जरिये  आपने  सरकारी  कार्य-

 चोरियों  को  पूरा  प्रोटेक्शन  दे  दिया  है  1

 He  cannot  be  prosecuted  in  any  court
 neither  can  we  go  to  any  court  of  law.

 इस  प्रकार  के  कानून  में  हमें  लाभ  नहीं  होगा  t

 और  ज्यादा  सख्ती  होने  से  छोटे  काश्तकार  को,

 छोटे  व्यापारी  को,  सबको  तकलीफ  होगी  |

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  I  would
 like  the  pleasure  of  the  House  with  re-
 gard  to  allocation  of  time  to  speeches.
 When  we  started  on  this  Bill,  we  had
 a  balance  of  2  hours  45  minutes.  Shri
 Daga  has  taken  almost  5  minutes.
 That  leaves  us  a  balance  of  2  hrs.  30
 minutes.  J  have  got  4  speakers  on  the
 list.  Even  if  I  give  ten  minutes  to
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 [Mr,  Deputy  Speaker}
 each,  it  means  2  hrs.  20  minutes,  That
 would  leave  the  Minister  barely  ten
 minutes  to  reply.  So  I  would  request
 members  to  kindly  keep  that  in  mind.

 BHR]  K.  C.  Halder,

 SHRI  BHOGENDRA  JHA  (Jaina-
 ear):  I  had  enquireg  and..

 MR,  DEPUTY-SPEAEKER:  You  know
 the  difficulty.

 SHRI  BHOGENDRA  JHA:  I  know.
 The  earher  Bill  had  colapsed

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  No,  there
 fs  some  procedural  difficulty.  We
 cannot  change  the  rules  like  that.

 SHRI  BHOGENDRA  JHA:  You  are
 here...

 MR.  DEPUTY-SPEAKBR:  No,  no;
 the  rules  cannot  just  be  changed  like
 that.

 SHRI  BHOGENDRA  JHA:  I  have
 80  grievance.  I  can  speak  after  him.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  This  is
 the  least  I  can  do.  I  had  explained
 to  Mr.  Chandrappan  the  position.
 When  a  Member  was  on  his  legs  and
 he  was  called  afd  he  did  not  resume
 his  speech,  it  is  taken  that  he  has

 concluded  his  speech.  If  the  Member
 comes  up  subsequently  and  seeks  an
 Opportunity  to  speak  on  that  Bill,  it
 will  be  a  second  speech  allowed  to
 him  on  thet  Bill  and  it  is  not  permitted
 by  the  rules.  That  is  the  position.

 SHRI  BHOGENDRA  JHA:  Yester-
 day  the  Minister  was  there;  I  wag  not
 tpenking:  the  Minister  simply  asked
 me:  you  begin  now;  tomorrow  you
 can  speak.  That  was  his  trouble
 Yesterday.  Mr.  George  was  there.
 It  was  because  of  his  insistence  the
 Bll  was  taken  up.

 AUGUST  26,  976
 MR.  DEPUTY-SPEAKER:  It  ic

 between  you  and  Mr.  George.  the
 Chair  doeg  not  come  in.  Shri  Krishna
 Chandra  Halder.

 *SHRI  KRISHNA  CHANDRA  HAL-
 DER  (Ausgram):  Mr,  Deputy-Speaker,
 Sir,  the  Easential  Commodities  Act
 was  first  passed  in  ‘1955.  The  objective
 of  the  Bill  was  to  have  a  State  contre]
 on  production,  procurement,  distri-
 bution  of  essential  commodities  among
 the  poorer  sections  of  the  people  and
 while  doing  so  to  maintain  price
 stability  by  regulating  trade  and
 commerce  of  these  commodities.  There
 are  6]  items  in  this  list  which  are
 essential  for  mass  consumption  like
 foodgrains,  sugar,  kerosene  ou],  edible
 oi],  textiles,  etc.  Unfortunately,  right
 from  the  very  beginning  of  the
 introduction  of  the  Bill  because  of
 Government's  lack  of  intention  to
 implement  it  rigorously  the  prices  of
 all  these  essential  commodities  have
 been  going  up  year  after  year  and
 even  corrupt  practices  continued
 unabated  In  the  year  1074  the  Act
 of  955  was  amended  on,  the  recom-
 mendations  of  the  Law  Commission,
 The  Commission  had  suggested  penal
 measures  and  these  were  incorporated
 into  the  Bill  to  strengthen  the  hands
 of  the  Government  to  check  hoarding,
 profiteering,  black  marketing  and
 other  allied  malpractices.  Today  we

 are  amending  the  Act  of  ‘1974  ६0
 introduce  provisions  which  the  Gov-
 ernment  feel  will  further  strengthen
 their  hands  and  ensure  better  distri-
 Sution  of  essential  commodities  among
 the  masses.  On  behalf  of  my  party,
 the  C.P.I.  (M).  I  welcome  thix  Bill
 but  while  doing  so  let  me  sound
 a  word  of  caution  to  the  Government
 that  mere  legislative  change  will  not
 Yield  the  desired  result  unless  there
 ६8  8  fundamental  change  in  Govern.
 ment's  outlook  and  itg  economic
 policies.

 Whenever  we  talk  of  distribution  of
 essential  commodities  at  reasonable
 price  among  the  people  the  Govern-
 ment  feel  that  the  job  is  well  done

 *The  original  speech  was  delivered  in  Bengali.
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 if  they  dan  be  made  effective  in  the
 metropolises  of  Calcutta,  Dethi,
 Bombay,  Madras,  Kanpur,  etc.  But
 can  we  really  ignore  the  millions  of
 village  folk  and  the  vast  multitude  of
 the  population  60  per  cent  of  whom
 live  under  poverty  line  and  whose
 need  for  these  commodities  deserve
 to  be  given  priority  over  other  sections
 of  the  society.  I  am  afraid  the
 Government  have  not  done  much  in
 this  direction.  The  Government  have
 Passed  Acts  one  after  the  other  but
 they  were  not  implemented  to  fulfil
 their  objectives,  The  country  is
 passing  through  an  emergent  situation.
 Two  emergencies  are  running  con-
 currently  in  the  country  today.  The
 MISA  has  given  unlimited  powerg  to
 the  Government  to  deal  with  the
 hoarders,  profiteerg  and  black  mar.
 keteers  rightly  and  squarely  to  main-
 tain  the  price  level  and  make  things
 available  to  the  common  people.  But
 what  do  we  really  find?  Have  the
 Government  really  succeeded  in  living
 up  to  their  professed  objectives  of
 price  control?  On  25th  of  June,  with
 great  fanfare  and  publicity  the
 Government  celebrated  the  anniversary
 of  the  introduction  of  emergency  in
 our  country.  While  the  Government
 was  jubilating  over  the  gains  of
 emergency,  the  prices  of  essential
 commodities  kept  soaring  high  much
 against  the  publicity  of  successful
 implementation  of  the  20-point  pro-
 gramme.  It  was  really  an  irony  that
 prices  of  some  of  the  essential  com-
 modities  should  rise  when  the  Govern-
 ment  claimed  that  there  was  a
 bumper  crop  and  there  was  enough
 in  store  to  keep  the  price  line  under
 check,  Let  ug  take  the  case  of  edible
 oil.  It  was  the  Government's  claim
 that  there  was  a  bumper  crop  of
 ground  nuts  and  it  wag  estimated  to
 be  6.9  lakhs  tons.  Only  a  couple  of

 days  ago  we  discussed  a  calling
 attention  motion  in  this  House  during
 the  course  of  which  it  was  pointed
 out  that  the  price  of  ground  nut  oil

 head  gone  up  in  Maharashtra  and
 there  was  a  scarcity  of  this  commodity
 in  the  State.  Why  should  ft  happen?
 Take  mustered  ofl,  Ht  wag  selling  for
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 Rs,  5  after  emergency  was  introduced
 but  today  it  is  selling  for  Rs.  7.40  per
 KG.  This  year  we  have  a  record
 production  of  wheat  in  our  country
 and  the  estimate  is  in  the  nelghbour-
 hood  of  4  million  tons.  Despite  this
 good  crop  neither  the  producer  nor
 the  consumer  has  gained  anything.
 There  was  a  time  when  the  cultivators
 of  Punjab  had  to  sel]  their  wheat  for
 Rs.  75  per  quintal  and  it  was  truly
 a  distress  sale  as  there  was  none  to
 lift  their  produce  Much  later  the

 FCI  came  into  the  picture  and  offered
 the  cultivators  Rs.  05  for  one  quintal
 of  wheat.  Today  the  open  market
 Price  of  wheat  in  Delhi  is  between
 Rs.  65  and  i80  per  quintal,  Where
 has  the  profit  gone  and  who  has
 appropriated  it?  The  potato  growers
 suffered  equally  in  the  matter.  When
 the  new  crop  came  in  the  market  in
 U.P.  the  price  offered  to  the  cultivators
 was  between  Rs.  2  and  Rg,  4  per
 maund.  In  West  Bengal  the  cultiva-
 tors  got  Rs.  8  per  maund.  But  goon
 the  whole  procured  potatoes  were
 put  into  the  cold  storages  and  the
 price  started  rising  high  and  today  In
 Delhi  potato  is  selling  for  Rs.  .20  per
 KG.  In  this  way  the  cultivators  are
 still  being  cheated  and  the  hoarders
 and  black  marketeers  are  making
 huge  profits  while  the  Government
 keeps  on  harping  about  the  gaing  of
 emergency.  In  the  similar  way  the
 jute  growers  were  also  exploited.
 They  did  not  get  the  remunerative
 price  of  their  produce.  Nasik  is  a  very
 important  centre  for  onions  marketing.
 Today  the  cultivators  have  nearly  one
 lakh  quintals  in  their  stock  and  they
 are  not  getting  a  remuneretive  price
 for  their  crop.  The  representatives
 of  the  onion  growers  had  come  to
 Delhi.  The  Deputy  Leader  of  our
 party  Shri  Samar  Mukerjee,  had
 taken  them  to  Mr.  George,  the
 Minister.  I  do  not  know  what  has
 happened  thereafter  but  it  is  a  fact
 that  the  Government  was  earning  a
 good  profit  through  export  of  onion
 at  the  rate  of  Re,  300  per  quintal.
 Similarly  there  wan  a  bumper  crop  of
 mango  but  the  people  did  nof  have
 enough  to  eat  because  most  of  if  was
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 exported  to.  foreign  countries  te  earn
 foreign  exchange.  Thus  .the  Govern.
 ment,  it  seems,  have  embarked  upon
 8  policy  which  is  export  oriented.
 This  is  giving,  no  doubt,  profits  to
 the  Government  but  the  share  of  the
 profit  is  not  perculating  to  the
 cultivators.  Let  us  take  pulses.  In
 Delhi  the  price  has  gone  up  between
 30  per  cent  to  70  per  cent  during  the
 last  one  week.  In  West  Bengal,  there
 is  a  great  scarecity  of  fish  because  of
 lack  of  imports  fram  Bangladesh  and
 the  prices  have  gone  up  so  high  that
 it  bag  become  virtually  impossible  for
 the  cammon  man  to  afford  it,  Mr.
 Deputy-Speaker,  Sir,  you  also  relish
 fish  and  know  what  it  meang  to  us
 and  you  can  well  realise  our  plight
 than  anybody  else.  Therefore,  Sir,
 without  detailing  the  list  any  further
 where  price  rise  has  taken  place
 during  the  last  one  year  It  would  be
 sufficient  to  say  that  the  Government
 have  not  been  able  to  hold  the  prire
 line  and  relieve  the  people  of  their
 difficulties.  As  I  have  already  stated
 Sir,  we  appreciate  the  spirit  of  the
 Bill  and  in  pursuance  of  this  I  would
 urge  upon  the  Government  to  ensure
 that  after  the  present  Bill  is  passed
 they  should  be  able  to  show  real
 achievements  in  regard  to  procure.
 ment  and  distribution  of  the  essential
 commodities  to  the  people  at  a  reason-
 able  price  instead  of  saying  that  they
 have  succeeded  in  holding  the  price
 line  in  general.

 I  woulg  not  like  to  say  in  ‘etail
 about  the  various  provisions  of  the
 Bill.  The  time  ig  short  and  the  hell
 has  been  rung.  I  would  only  deal
 with  thaf  clause  of  the  Bill  wherein
 power  Is  sought  to  he  given  to  the
 Asaistant  Collector  and  even  the
 8.D.0.  for  conducting  searches  in
 place  of  the  Collector  who  alone  was
 empowered  to  do  it  earler.  Another
 provision  has  also  been  made  in  this
 Bil  whereby  the  action  of  officers
 conducting  raideg  cannot  be  question-
 ed  if  the  courts  of  law.  I  must  say  that-
 this  provision  of  the  -Bilk  ig  not  free
 from  beng  ‘misused  by  an  urgcrupul.
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 oug  officer,  whtt-  may  hardse  the  -amall-
 cultivators  for  his  persomal|  gains  -
 because  he  knows  that  he  ig  Py
 from  legal  action.  It  is  very  necessary
 therefore  thet  the  Government  should

 keep  a  watchful  eye  on  such  elements
 and  see  that  thig  provision  of  the  Bill
 is  not  misused.

 In  the  end  I  must  say  that  while
 the  Government  speakg  of  penal
 measures,  mixed  economy  and  socialis.
 tic  ideologies,  they  by  their  own
 actions  are  supporting  a  capitalistic
 economy  in  our  country.  In  the
 Socialist  States  of  USSR,  Rumania,
 Bulgaria  and  even  in  China  there  has
 been  no  price  rise  for  the  last  two
 decades,  Today  the  Government  is
 thinking  of  bringing  about  a  thorough
 change  in  our  Constitution.  The
 preamble  of  the  Constitution  is  sought
 to  be  changed  to  include  the  words
 ‘Socialism"”  and  “Secularism"™  but
 I  can  tell  the  House  very  honestly
 that  these  verbal  changes  can  never
 introduce  soclaligm  in  our  country
 unless  there  is  a  sea  change  in  the
 Government's  policy  in  regard  to  the
 economic  matters  The  members  of
 the  Congress  party  can  flatter  Mrs
 Gandhi  in  hyperbolic  terms,  they  can
 Praise  the  20-point  programme  to
 please  her  but  these  cannot  bring
 down  the  prices  unless  the  economic,
 and  the  political  philosophy  changes
 and  the  State  structure  is  changed  all
 together  ‘While  supporting  the  spirit
 of  the  Bill  I  must  conclude  by
 cautioning  the  Government  that  if
 they  really  want  to  achieve  success,
 they  have  to  change  their  outlook  and
 philosophy.

 SHRI  Y.  S  MAHAJAN  (Buldana):
 Mr,  Deputy-Speaker,  Sir,  I  rise  to
 support  the  Essential  Commodities
 (Amendment)  Bill.  Certain  amend.
 ments  to  the  original  Act  became
 Necessary  because  of  the  experience
 gained  during  the  last  one  and  a  half
 years.  The  original  Act  provided  for
 the  regulation  production,  supply
 and  distribution  of  essential  cammodi-
 ties.  The  Amendment  Bill  .  preposes
 that:  the  pawers  af  the  Collestor  may
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 e  exercised  by  an  Additional  Collector

 authorised  by  the  Collector.  Further,
 \t  protects  the  officers  exercising  the
 powers  under  the  Act  from  malicious
 and  vexatious  proceedings,  These
 provisions  have  become  necessary  to
 intensify  the  drive  against  hoarders,
 blackmarketeers  and  profiteers.

 The  experience  of  the  price  rise
 during  April,  May  and  June  this  year
 has  given  us  a  big  jolt  and  it  has
 shown  that  the  hoarders  and  profiteers
 will  take  advantage  of  any  unfavour-
 able  situation.  The  monsoon  was  late
 this  year.  So,  in  spite  of  the  bumper
 crop  of  foodgraing  and  the  groundnuts,
 ‘the  prices  were  pushed  up  to  an
 appreciable  extent  Timely  action  by
 the  Government  succeeded  in  bringing
 about  again  the  downward  trend  of
 the  price  level.

 BLF  hrs,

 I  am  glad  that  the  Government  has
 come  forward  to  make  the  provisions
 more  stringent  than  before

 Section  3  is  sought  to  be  amended
 to  provide  that  a  levy  order  issued  in
 Telation  to  foodgrains,  edible  oil-

 seedg  and  oil  may  fix.  on  a  graded
 basis,  the  quantity  to  be  sold  by  the
 producers,  having  regard  to  the  area
 held  by,  or  under  the  cultivation  cf,
 the  producers.  This  change  was
 necegsitated  by  the  striking  down  of
 levy  orders  by  the  Orissa  High  Court

 Finally,  the  Bill  provides  for  the
 procedure  and  criteria  for  fixing  the
 Price  in  the  case  of  levy  or  foodgrains,
 @dible  oilseeds  and  oil.

 The  Bill  is  a  major  amendment  of
 the  original  Act,  and  seeks  to  put  on
 a  strong  and  sound  basis  the
 administrative  structure  necessary  for
 it@  egmooth  functioning,  by  increasing
 the  powers  of  the  Collector  and  other
 Officers  as  regards  levy  tnd  price
 fixation’  and  ‘by’  protecting  ‘them  from
 maiitioas  and  vexafious  proceedings

 (Amdt.)  हा  2r0

 We  have  been  trying  to  build  up  a
 public  distribution  system  over  a  large
 number  of  years,  Recently  the
 problem  acquired  great  urgency  as  a
 result  of  the  inflationary  spiral  during
 972—74.  Not  only  did  we  suffer  from
 acute  interna)  shortage  of  essential
 commodities,  but  algo  from  raging
 inflation  outside  in  most  of  the
 countries  of  the  world.  Only  as  a
 result  of  very  severe  and  even
 draconian  measures  could  we  succeed
 in  containing  inflation  and  bringing
 down  the  price  level.  This  was  a
 heroic  task.  It  was  as  difficult  as
 lifting  oneself  by  one’s  own  boot
 Straps.  Simultaneously  with  credit
 control  and  distribution  of  foodgrains,
 efforts  were  made  to  raise  production,
 and  the  result  was  that  we  had  a
 bumper  crop  last  year  and  prices  in
 the  market  remained  at  a  reasonable
 level,  But  during  the  last  one  week
 prices  have  begun  to  rise  again.

 The  object  of  our  economic  policy,
 namely  growth  with  social  justice
 cannot  be  achieved  unless  we  have  a
 Proper  public  distribution  system  on
 a  Permanent  basis  and  Government
 takes  responsibilily  for  making  avail-
 able  essential  commodities  ard  articles
 of  mass  consumption  at  reasonable
 prices.  The  well-being  of  the  common
 man  cannot  be  left  to  the  free  opera-
 tion  of  the  forces  of  gupply  and
 demand.  Government  must  develop
 Proper  techniques  and  instruments
 for  making  the  policy  effective.
 During  the  fast  5  or  20  years  we
 have  often  improvised  a  public  distri-
 button  system  and  then  dismantled  it
 when  the  crops  were  good.  Thig  has
 happened  three  limes,  I  hope  this
 will  not  happen  again.  The  public
 distribution  system  cannot  be,  ag  the
 hon.  Minister  once  said,  a  fire-fighting
 Operation,  It  has  to  be  on  a  perma-
 nent  basis.  It  must  algo  cover  the
 whole  gamut  of  operations,  viz
 procurement,  transport,  storage  and
 distribution,  Hilly  and  backward
 areas  are  at  a  disadvantage  al  they
 aré  relatively  Mmaccessible  and  trans-
 Port  expenaés  are  heavy.  So,  Govern-
 mem  ‘has  T6  see  Uset  Whe  prices  of
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 badly  managed  The  management  is
 often  corrupt  and  fraudulent  Severe

 to  using
 authorities,  local  government  institu-
 tions  and  even  private  agencies  where
 necessary  and  convenient

 To  stabilise  the  prices  of  essential
 commodities  Government  has  to  see
 that  the  prices  of  their  inputs  are
 stabilised  Since  most  of  the  essential
 commodities  are  agricultural  products,
 ‘we  have  to  see  that  the  prices  of
 fertihserg  and  pesticides  are  stabilised
 But  in  the  last  l4  years  while  the
 prices  of  agricultural  commodities
 have  come  down  by  40  per  cent  the
 prices  of  fertflisers  pesticides  and
 other  inputs  required  by  the  farmer
 have  not  gone  down  to  the  same
 extent  The  same  applies  to  manu
 factured  commodities  Some  manu.
 factured  commodities  are  in  demand
 and  they  are  produced  for  mass  con
 sumption  The  prices  of  inputs
 required  for  the  manufacture  of  such
 commodities  should  also  be  stabilised
 If  we  control  the  prices  of  all  com-
 modities  then  we  have  to  have  an
 ordered  economic  system  under  which
 you  will  have  an  integrateg  and
 regulated  price  structure  which  can  be
 the  only  basis  of  stability.

 The  public  distribution  system  Is,
 after  all  a  system  of  conduit  pipes.
 No  distribution  system  can  bv  itself
 increase  the  supply  except  fo  the
 extent  that  it  removes  black-marketing
 and  profiteermg  Only  to  that
 extent,  the  public  distribution  gystem
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 Our  economic  polley  emphasizes  pro-
 duction  and  makes  gure  that
 production  increases  continuously  at  a
 reasonable  level,  the  public  distribution
 system  cannot  be  successful

 Lastly,  I  would  like  to  say  a  word
 about  the  remark  made  by  Mr.  M  C
 Daga,  that  in  our  recent  legislation,
 we  try  to  avoid  the  jurisdiction  of
 the  courts  Once  you  go  to  a  court,
 you  have  to  go  the  district  court,  the
 High  Court  and  the  Supreme  Court.
 It  becomes  unmanageable  It  takes
 Yearg  to  decide  a  small  thing  There-
 fore,  our  policy  has  been,  in  the  case
 of  economic  offences  to  remove  the
 Power  of  judicial  guthorities  It  is

 with  this  object  that  we  have  vested
 powers  in  the  Collector  and  his
 officers  I  hope  this  will  be  under.
 stood  and  appreciated  by  the  hon
 Member  of  the  House

 SHRI  DINESH  CHANDRA  GOS.
 WAM]  (Gauhati)  Mr  Deputy-Spea-
 ker  Sir  I  take  my  stand  here  to  sup-
 port  this  Bill  which  seems  to  have
 received  almost  the  unanimous  sup-
 port  of  the  House  except  some  com
 ments  from  my  hon  frend  Shri  M  C
 Daga

 The  amendment  of  the  Essential
 Commodities  Act  as  I  see  it,  which
 has  been  brought  forward  hag  been
 necessitated  because  of  certain  deci-
 sions  of  the  court  and  also  because  of
 the  experiences  of  the  last  few  years
 It  appears  undoubtedly  that  we  have
 been  called  upon  to  make  amendments
 to  almost  all  our  legislations  in  re-
 cent  times  in  large  numbers  But  pro-
 bably  that  cannot  be  avoided  because
 we  are  passing  through  a  very  diffi-
 cult  time  and  also  at  a  time  when
 far  reaching  changes  are  taking  place
 all  over  the  country

 We  cannot  but  appreciate  the  fact
 that  in  this  country  the  food  bill
 constitutes  the  major  share  of  the
 budget  of  an  individual  ‘The  rise  in
 prices  not  only  hits  hard  an  individual
 but  it  affects  the  social  economic  and
 political  situation  in  the  country.
 Therefore,  it  is  incumbent  upon  the
 Government  to  take  all  steps  to  gee
 that  the  prices  are  kept  at  contecl  be-
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 eause  if  we  can  keep  the  prices  of
 easential  commodities  at  control,  we
 can  not  only  give  relief  to  the  com-
 mon  individual  but  we  also  bring
 order  in  the  political,  economic  and
 social  field.  It  is  in  this  sense  that
 any  stringent  measure  like  this  will
 have  to  be  appreciated  even  though  it
 may  cause  hardship  to  some  indivi-
 duals.  It  is  a  question  of  the  choice
 between  the  hardship  to  some  indivi-
 duals,  even  in  some  stray  cases  injus-
 tice  to  some,  and  the  relief  to  a  vast
 Majonty  of  people.  In  such  a  case,
 obviously,  the  choice  will  be  in  favour
 of  the  rehef  to  a  vast  majority  of
 people.  Even  though  the  measure  may
 have  at  some  time  or  other  caused
 some  hardship  to  some  individuals,
 we  cannot  but  help  in  supporting  this
 measure,

 The  amendment  to  Section  3  has
 become  necessary,  I  feel,  because  of
 the  decision  of  the  Orissa  High  Court,
 if  I  am  correct,  where  the  levy  of
 foodgrains  was  successfully  assailed  by
 parties  on  the  ground  that  Section  3
 deals  only  with  stock  in  hand  and  not
 in  the  fields.  The  original  Act,  in  Sec-
 tion  3,  says  that  the  Government  will
 have  the  authority  to  hold  stocks.
 That  was  interpreteq  to  mean  that  you
 cannot  procure  essential  commodities
 or  foodgrains  which  are  in  the  flelds
 because  those  are  not  in  the  stock.
 Obviously,  to  get  rid  of  these  difficul-
 ties,  this  amendment  has  been  brought
 forward.  The  procurement  of  food-
 grains  must  be  an  essential  thing  of
 the  whole  system  if  we  want  to  con-
 trol  prices,  In  the  circumstances,  the
 Government  has  been  called  upon  to
 bring  this  amendment,

 In  fact,  this  amendment,  to  a  cer-
 tain  extent,  takes  away  the  strength
 of  Mr.  Daga's  argument  of  barring  the
 jurisdiction  of  the  court.  We  feel
 that,  in  such  matters,  the  court  need
 not  have  taken  such  a  technical  view
 of  the  matter  divorced  from  the  real-
 ity.  Such  technicalities,  I  feel,  put  the
 Government  and  the  entire  country  in
 great  dificulties.  It  will  be  better  if,
 in  these  matters,  we  can  take  a  liberal
 interpretation,  But  unfortunetely  in
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 some  courts,  we  have  not  seen  that,
 and  that  has  necessitated  the  change
 in  section  3.  I  welcome  the  change.

 So  far  as  the  other  amendment  to
 section  3  is  eoncerned,  a  provision  has
 been  made  that,  if  a  party  from  whom
 books  of  account  are  seized  so  desires,
 he  can  make  copies  of  the  same.  Mr.
 Daga  has  raised  an  objection  to  it,  and
 I  feel  that  Government  should  have
 another  look  at  it.  Now  the  position
 is  that,  if  books  of  account  are  seized:
 from  me,  I  can  make  copies  of  them,
 but  the  point  is  that  the  books  of  ac-
 count  may  be  seizeq  from  me  only  for
 a  particular  purpose—only  two  or
 three  pages  may  be  necessary,  Why
 can  we  not  make  it  otherwise?  If  the
 books  of  account  are  seized,  the  officer
 concerned  can  make  copies  and  those
 copies  may  be  made  admissible  in
 evidence.  Please  see  the  difficulties  of
 the  party.  A  voluminous  book  of  ac-
 counts  will  be  seized  from  him,  and
 the  case  involved  may  relate  to  only
 one  to  three  or  four  pages.  The  entire
 books  of  account  will  be  taken  away
 by  the  officer  concerned  and  the  party
 has  to  make  copies  from  |  to  50  or  so.
 The  entire  procedure  can  be  simplified
 if  a  prevision  is  made  otherwise.  In
 such  a  case,  the  relevant  extracts  may
 be  made  by  the  officer  concerned  and
 those  may  be  certified  and  used  in  the
 evidence.  In  that  case,  the  necessity  of
 the  party  having  to  make  copies  of
 all  the  hundred  pages  or  so  will  be
 done  away  with.  That,  I  think,  will
 also  take  care  of  the  mischief  which
 Government  is  trying  to  protect  that
 is,  that  subsequently  when  the  books
 of  accounts  are  produced  in  courts,
 there  is  scope  for  interpolation  and
 changes  may  take  place  in  the  books
 of  account...

 AN  HON.  MEMBER:  There  is  no
 provision  to  take  certified  copies.

 SHRI  DINESH  CHANDRA  GOS-
 WAMI:  I  fee]  au  amendment  of  a
 different  nature  can  remove  the  hard-
 ship  or  do  away  with  lot  of  injustice.
 Otherwise,  I  support  it.  Today  the
 position  is  that  there  is  lot  of  scope  for
 interpolation.  That  can  be  done  away
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 with  by  a  different  amendment,  not
 by  the  amendment  which  has  been  pro-
 posed  now

 a5

 There  has  been  an  effort  to  ration-
 alise  the  prices  I  do  not  know  why  so
 many  types  of  prices  have  been  fixed
 I  fell,  that  we  can  further  ratzonalise
 because  as  I  see,  the  different  kinds
 of  prices  will  give  scope  to  lawyers.
 Why  not  simplify  the  whole  procedure?

 Now,  the  jurisdiction  of  the  court
 hhas  been  barred  in  cases  where  the
 goods  will  be  seized  or  confiscated  Un
 der  the  provisions  of  the  Essential
 Commodities  Act  if  goods  are  confis-
 cated,  a  person  hag  the  right  of  appeal

 to  a  judicial  authority  appointed  Ly
 the  State  Government  One  unfortunate
 omission  in  the  Bill  is  that  we  have
 not  at  all  prescribed  the  terms  or
 conditions  of  the  judicial  authority  It
 is  left  to  the  vaganes  of  the  State  Go-
 vernment  as  to  whom  they  can  appoint
 as  the  judical  authonty  Now  we  hav*
 taken  away  the  powers  of  the  court
 We  support  it  But  at  the  same  time
 we  should  take  care  to  see  that  per-
 sons  of  real  integrity  and  independence
 ere  placed  in  the  judicial  author  ty
 ‘Therefore,  there  should  be  some  guide~
 lines  in  the  statute  itself  to  see  that
 only  this  type  of  persons  will  be  in
 the  judicial  authority

 Another  thing  which  we  have  to
 notice  is  tus  Today  if  a  collector  sei-
 zes  and  confiscates  a  person  tan  at
 peal  under  the  provisions  of  section  6
 to  the  judicial  authority  and  the  de
 eision  of  the  judicial  authority  under
 the  amending  Bill  cannot  be  assailec
 in  a  court  of  law  But  if  no  order  of

 confiscation  is  passed  but  only  an  or
 ‘der  of  seizure  is  passed,  then  the  per
 son  has  no  right  of  appeal  to  the  judi-
 cial  authority  Section  6  of  the  Act
 says

 “Whenever  any  essential  commo-
 dsty  is  sized  in  pursuance  of  an  or-
 der  made  under  Section  3  in  relation
 thereto,  the  Collector  or  ag  the  case
 thy  ‘be,  the  Judicial  authority  ap-
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 pointed  under  section  6C  shall  have,
 and,  notwithstanding  anything  to  the

 contrary  contammed  in  any  other  law
 for  the  time  being  in  force,  any
 other  court,  tribunal  or  anthority
 shall  not  have,  jurisdiction  .  a”

 I  can  understand  that  when  you  have
 @iven  a  rmght  of  appeal  to  a  judicial
 authority,  you  take  away  the  power  of
 the  court  in  order  to  ayoid  multiph-
 city  of  forums  provided  you  constitute
 the  judicial  authority  with  persons  of
 integrity  But  what  about  those  cases
 where  only  orders  of  seizures  w  Il  be
 passed  and  there  will  be  no  orders  of
 confiscation?  There  I  have  no  right
 of  appeal  to  the  judicial  authority
 There  I  am  entirely  at  the  mercy  of
 the  Collector  The  Collector's  orders
 are  meant  as  final  under  ths  ameni
 ing  Bill  If  the  order  of  seizure  is  made
 appealable  to  the  Judicial  authority  I
 could  have  argued  reasonably,  ‘Look
 here  There  is  a  forum  in  which  you
 can  go  and  challenge  the  order  of  the
 Collector  and  there  is  no  reason  why
 that  forum  will  not  act  judicially  Buyt,
 here,  in  case  of  seizures  the  Collector
 hag  been  made  the  final  arbiter  of  the
 whole  thing  and  I  do  not  welcome
 such  a  provision  where  such  vast  no-
 wers  are  given  to  the  Collector  There
 fore  I  feel  and  I  do  not  mind  your
 taking  away  the  powers  of  the  court
 but  when  you  take  away  the  powers
 of  the  court  there  should  be  an  alter-
 native  forum  where  an  aggrieved  per
 son  may  go  It  is  always  dangerous
 to  place  all  the  eggs  in  one  basket  It
 is  always  dangerous  to  vest  every
 Power  with  one  administrative  gutho-
 nt,  Afterall  human  beings  as  we  are
 we  may  make  bona  fide  mistakes  and
 we  may  make  mistakes  otherwise  also
 ang  it  is  in  the  filness  of  thines  that
 one  should  be  given  a  right  of  appeal
 You  may  not  like  to  give  it  to  the
 court.  Even  though  you  have  given  in
 case  of  confiscation  the  power  to  the
 judicial  authority  in  the  case  of
 seizures  also  such  powers  should  be
 given  Otherwise  I  feel,  knowing  the
 situation  in  this  qountry  as  it  is  giv-
 ing  too  much  power  to  the  Collectos,
 when  you  have  brought  in  the  definl-
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 tion  of  ‘Collector’,  the  Additional
 Collector  and  such  other  officer,  not
 below  the  rank  of  Sub-QDivisional
 Officers,  will  only  create  a  scope  for
 corruption  and,  therefore,  I  feel  that
 you  should  take  care  in  that  direction
 also...

 SHRI  P.  G.  MAVALANKAR  (Ah-
 medabad):  Then,  which  jg  the  other
 authority?

 SHRI  DINESH  CHANDRA  _  GOS-
 WAMI:  The  provision  as  it  is  uptill
 now  is  that  in  the  case  of  a  confisca-
 tion  of  goods  by  Collector,  one  can
 appeal  to  the  judicial  authority
 which  is  appointed  by  the  State  Go-
 vernment.  Now:  we  have  said  that  an
 order  made  by  the  Collector  or  the
 judicial  authority  is  not  appealable.
 Uptill  now  the  courts  have  the  power.
 Speaking  for  myself,  even  if  you  take
 away  the  powers  of  the  court,  I  do
 not  mind  provided  two  safeguards
 are  there:  (l)  You  must  define  as  to
 what  are  the  terms’  and  conditions
 of  the  judicial  authority  so  that  per-
 sons  of  integrity  may  come  and  one
 may  have  confidence.  There  is  no
 guideline  and  the  States  may  make
 Mr.  ‘A’  or  Mr.  ‘B’  or  Mr.  Cc

 as  the  judicial  authority.  (2)  The
 second  basic  objection  is  that  I
 can  appeal  to  the  judicial  autho-
 tity  only  in  case  of  confisca-
 tion  and  not  in  case  of  seizure.  In
 case  of  seizure  the  Collector’s  order,
 by  this  amendment,  has  been  made
 absolutely  final.  I  have  a  feeling  that
 this  is  not  a  welcome  provision.  It  is
 not  in  the  spirit  in  which  we  have
 approached  the  subject,  Even  in  ccn-
 stitutional  amendments,  whenever
 any  power  has  been  taken  away  fiom
 the  courts,  it  has  been  given  to a  tri-
 bunal  so  that  a  man  may  reasonably
 feel  that  even  though  he  may  not  be
 allowed  to  go  to  a  court,  here  is  a
 forum  where  he  can  go  and  lay  his
 grievances.

 Therefore,  I  feel  that  this  amend-
 ment  is  not  complete  and  an  amend-
 ment  of  a_  different  nature  should
 also  come  where  you  should  fix  the
 terms  and  conditions  and  criteria  for
 the  judicial  authority  as  well  as  some
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 appellate  body,  if  not  the  court,  for
 appealing  against  the  order  of  the
 Collector.

 Broadly  speaking,  therefore,  with
 these  observations  on  this  particular
 provisions  of  Section  6,  I  yive  broad
 support  to  the  other  provisions  and
 on  the  whole  I  welcome  ‘the  Bill.  I
 hope  the  Minister  will  look  to  the
 objections  I  have  raised  and  will  try~
 to  convince  me.  It  maybe  that  I  am:
 mistaken.

 श्री शिव  नाथ  सिह  (सुसन)  :
 उपाध्यक्ष  महोदय  जैसा  कि  इस  बिल
 के  उद्देश्यों  के  विवरण  में  बताया  गया  है,
 इसका  सम्बन्ध  आवश्यक  वस्तुओं  के

 प्रोडक्शन,  सप्लाई,  डिस्ट्रिब्यूशन  और  प्रा संग
 पालिसी  से  है  श्रमी  तक  हमार  यहां  जो'

 प्रोसेसिंग  पालिसी  है,  वह  सन्तोषजनक  नहीं  है
 आ्औौर  सरकार  को  उसकी  तरफ  ध्यान  देना

 चाहिये  ।  आवश्यक  वस्तुओं  की  दो  केटेगरीज

 हैं  :  क्रि-जन्य  पदार्थ  और  इंडस्ट्रियल

 गुड्स  ।  कृषि  जन्य  पदार्थों  की  कीमतों  का
 ढांचा  बहुत  गलत  है।  उन  का  उत्पादन  करने

 वालों  किसानों  को  रीम्युनरेटिव  प्रा इस् चिंग  नहीं
 मिलती  हैं।  कुछ  कृषि-जन्य  पदार्थ  इंडस्ट्रियल

 गुड्स  में  कनवर्ट  होते  हैं,  मगर  उन

 दोनों  की  प्राइसिज  में  बहुत  भारी  भ्रातृ  होता

 है  ।  इसलिये  केवल  कहीं  इधर-उधर  माल  को.

 कनफ़िस्केट  करने,  या  इस  प्रकार  की  दूसरी
 कार्यवाही  करने,  से  सप्लाई  की  पोजीशन  ठीक

 होने  वाली  नहीं  है  ।  हमें  अ्रपन्नी  प्रार्डझसग
 पालिसी  की  तरफ  भी  ध्यान  देना  चाहिये  +

 इसलिये  जितने  भी  पदार्थों  में  उसकी  रा-

 मेमोरियल  और  फिनिश्ड  गुड्स  के  ग्रन्थ

 इतना  बड़ा  फक  है  उसको  हमें  करो  डाउन

 करना  पड़ेगा  ।  आज  मिडिल मैन  का  प्राफिट

 बहुन  लम्बा  है,  सरकार  जहां  हैंडलिंग  करती

 है  वहां  भी  और  प्राइवेट  व्यापारी  करता  है
 वहां  भी  ।  हम  प्रोड्यूसर  से  i05  रुपये  में

 गेहूं  लेते  हैं  और  कन्जयुमर  को  36—-37  रु०

 में  देते  ने।  इतना  बड़ा  जो  यह  गैप  हैः
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 इसको  हमें  कम  करना  चाहिये  ।  इसलिये

 सरकार  से  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  प्रोसेसिंग
 पालिसी  की  तरफ  सरकार  ध्यान  दे  जो  इस

 कानून  का  उपाय  भी  है

 इसी  तरह  से  कपड़े  का  सवाल  है।
 आवश्यक  वस्तुओं  में  ग्रा पने  बहुत  सी  चीज़ें  रखी

 हैं  लेकिन  इस  प्रकार  की  जोर  बहुत  सी  चीजें

 हैं  जिनको  उसमें  रखना  चाहिये  .  मंत्री  महोदय
 बने  उस  दिन  60-61  चीजों  के  नाम  गिनाये

 थे।  जैसे  कपड़े  को  आप  ले  लीजिये,  यह  उतना

 ही  आवश्यक  है  जितना  अनाज  ।  अनाज

 के  बारे  में  हमने  काफी  प्राविजन्स-  रखे  हैं  ।

 आज  कोई  भी  झ्रादमी  चाहे  वह  अनाज  को  पैदा

 करने  वाला  हो  या  अनाज  का  ट्रेंड  करने  वाला

 हो  इन  प्राविजन्स  के  अन्दर  उस  के  पास  कुछ
 बचने  की  गुंजाइश  ही  नहीं  है।  लेकिन  -  जहां
 तक  कपड़े  का  सवाल  है,  कपड़ा  भी  एक
 आवश्यक  वस्तु  है,  उसमें  कुछ  कैटिगरीज  आपने

 मिलों  के  लिये  रखी  है  इसलिए  कि  हम  जनता

 कपड़।  और  सप्ताकपड़ा  बाता  चाहते  हैं।
 लेकिन  उसमें  कितनी  मिलावट  है,  आप  जितना

 काउंट  देना  चाहते  हैं  उसमें  उतना.  वह  नहीं
 देते  है,  जितना  सुत  देना  चाहते  हँ  उतना  सूत
 वह  नहीं  देते  हैं,  इसीलिये  आपका  जनता

 कपड़ा  इतना  पापुलर  नहीं  हो  पाया  है  लेकिन

 इन  मिल  वालों  के  खिलाफ  जो  ठीक  प्रकार

 का  कपड़ा  नहीं  पैदा  करते  हैं,  इन्द्रिया
 क्वालिटी  का  कपड़ा  पैदा  करते  हैं,  कोई  कारण-

 यहीं  नहीं  होती  ।  इनमें  से  एक  भी  पकड़
 में  नहीं  जाति  हैं  4  तो  आप  अपनी  मशीनरी  को.

 इधर  भी  टाइटेन  की  जिये  ताकि  जो  इंडस्ट्रियल

 गुड्स  में  मिलावट  है  उसको  वे  रोकें  ।

 पिछले  दिनों  में  जो  एसेंशियल  गुड्स  हैं
 उनमें  से  खेती  की  चीजों  के  अलावा  दूध्तरीं

 इंडस्ट्रियल  गुड्स  जो  हैं  उनकी  प्राइसेज

 बड़ी  है  शौर  वे  बहुत  ही  मोनो पालि स्टिक

 तरीके  से  बढ़ी  हैं।  कपड़े  के  ऊपर  आपने

 कीमत  छापने  का  प्रावधान  किया  ।  वह  इतना

 -कर  दिया  कि  जो  वास्तविक  कीमत  है  उससे
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 सवाया  और  ड्योढ़ा  दाम  उन्होंने  छाप  दिया  ।

 उसके  बाद  कुछ  इंटरवेंशन  से  उस  कीमत  से

 दस  परसेंट  कम  कर  दिया  ।  यह  दिखा  दिया

 कीजो  कीमत  छपी  थी  उस  से  कम  में  दे  रहे  हैं
 लेकिन  वह  भी  असल  कीमत  से  20  परसेंट

 अधिक  है  ।  तो  इन  चीजों  के  ऊपर  आप  ध्यान

 दीजिये  ।  आप  की  मशीनरी  बिल्कुल  इन-

 इफेक्टिव  है।  उसमें  जब  तक  सुधार  नहीं
 लायेंगे  तक  तक  इस  प्रकार के  प्राविजत्स  से

 अधिक  कुछ  होने  वाला  नहीं  है  ।

 इस  बिल  के  सम्बन्ध  में  मैं  निवेदन  करना

 चाहूंगा  कि  इसमें  आपने  कलेक्टर  के  भ्र धि कार

 एडिशनल  कलेक्टर  और  एस०  डी ओज  को

 दिये  हैं।  यह  आवश्यक  था  क्योंकि  कलेक्टर

 एक  इतने  बड़े  जिले  का  इन् चार्ज  होता  है,
 उसका  सबोडिनेट  श्राफिससे  एस०  डी०  को

 लेवल  का  होता  है  वह  भी  कुछ  कम  नहीं  होता

 है,  वह  भी  स्टेट  लेबल  का  आफिसर  होता  है
 ओर  एक  जिम्मेदार  आफिसर  होता  है  t  उसको

 भी  यह  अधिकार  होना  चाहिये  ।  तो  यह  श्राप

 का  एक  वेलकम  प्रोविजन  है।  लेकिन  इसके

 साथ  साथ  दूसरे  जो  प्राविजन्स  आपने  रखे  हैं
 उनमें  कई  में  हाई  टिप्स  हैं  1  ज॑से  आपने  नोटिस  के

 लिये  रखा  है  ।  किसी  भी  चीज  को  कान्फिस्क्रेट

 या  सीज  करने  के  लिये  आपने  एक  नोटिस

 देने  का  प्रोविजन  रखा  है।  नोटिस  वह
 ग्राफिक्स  देता  है  जिस  ने  पन्द्रह  बीस  साल

 स्थल  कालेज  में  अ्रध्ययन  किया  है,  जिसको

 ऐडमिनिस्ट्रेटिव.  एक्सपीरियंस  है,  उसके

 हाथ  से  कोई  गलती  हो  गई  और  उत्तरी  वजह
 से  किसी  भी  आदमी की  प्रापर्टी  कान्फिस्क्रें

 हो  गई  तो  उक्त  आफिसर  को  ड्राप  कम्प्लीट

 छुट  देना  चाहते  हैं,  उस  आफिसर  के  खिलाफ

 कोई  ऐक्शन  नहों  हो  सकता  और  जो  एक

 साधारण  किसान  है  जो  अ्रतपढ़  है,  जिसने  कभी

 स्कूल  कालेज  का  मुंह  नहीं  देखा,  उसे  थोड़ी

 सी  भी  गलती  हो  जाती  है  तो  उत्तकों  जेल

 जाना  पड़ता  है,  उत्तरी  सारी  सम्पत्ति  को  श्राप

 कुक  कौर  जब्त  कर  सकते  हैं ।  इसलिये

 यह  जो  अधिकार  बाप  &  रहे  हैं  कि  कोई  भो
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 कानूनी  खामी  नोटिस  में  रह  जाती  है
 तो  उसके  लिये  उस  आफिसर  के  खिलाफ

 कोई  कार्यवाही  नहीं  हो  सकती  है,  यह  ठीक

 नहीं  है  -  अब  ग्रुप  देखिये,  आपका  सप्लाई

 मुहकमा  है  मैं  नहीं  कहता  कि  कलेक्टर  या

 एस०  डी०ओ०  सव  बेईमान  हैं  लेकिन  आपके

 सप्लाई  इंस्पेक्टर  या  सप्लाई  आफिसर  जो

 हैं  उनका  कैरेक्टर  हम  जानते  हैं।  जितनी

 ध्ांतली  सप्लाई  के  मुहकमें  में  होती  है  उतनी

 ग्रोवर  कहीं  नहीं  है  ।  शब  वहू  आआञफिसर  चाहें
 जितनी  भी  मदमाती  करे,  कोई  मैलाफाइडी
 गलती  करे  तो  भी  उस्तरे  खिलाफ  कोई  सूट  नहीं

 ही  सकता,  कोई  कार्यवाही  नहीं  हो  सकती,

 ऐसा  प्राचीन  आपने  इसमें  कर  दिया  यह
 प्राविजन  बहुत  ही  गलत  है  |  इसका  मिस यू ज
 होगा  ।  आज  जितने  भी  सरकारी  अधिकारी

 एग्जीक्यूटिव  साइड  में  हैं  उन  लोगों  का

 करेक्टर  बहुत  गिर  चुका  है  और  वे  पब्लिक
 से  जितना  अधिक  ऐंठना  चाहते  हैं  उतना

 ऐंठते  हैं।  इसलिये  उनको  तो  आपकों  और

 कंट्रोल  करना  चाहिये  था  लेकिन  वह  करने  के

 बजाय  आपने  उनको  और  छूट  दे  दी  किवे

 कहीं  भी  कब्ज़े  में  न  भरा  सकें  ।

 इसी  तरह  से  आपने  इनको  अदालतों  के

 जूरिस्डिक्शन  से  बाहर  किया  है।  मैं  निवेदन

 ,  कहेगा  कि  किसी  न  किसी  रूप  में  जो  ऐ स्लीव्ड
 पार्टी  है  उसको  अदालत  में  जाने  का  प्रभावित

 हमको  करना  पड़ेगा  क्योंकि  जायज  नाजायज
 किसी  भी  तरीक  से  किसी  की  सम्पत्ति  आपने
 जब्त  कर  ली,  उत्तका  माल  जब्त  कर  लिया  तो
 उसको  कम  से  कम  अदालत  में  जाने  का  अधि-
 कार  तो  होना  चाहिये  और  दत्त  #  लिये  प्राचीन

 इसमें  होना  चाहिये  t  जो  जप्त  डी०  शोध

 और  दूसरे  ऐंग्जीक्यूटिव  आपसे  हैं  उनको

 कई  प्रकार  की  हार्डशिप्स  में  से  गुरज़ ना  पड़ता

 है,  उनको  कई  गलत  काम  करने  पड़ते  हैं  तो
 उसके  लिये  उनका  आप  प्रोटेक्शन  कर  दें  लेकिन

 ग्र दा लत  में  जाने  का  प्रोविजनल  किसी  भी

 ऐग्रीव्ड  पार्टी  के  लिये  न  रखें  तो  ससे  कुछ
 हत  अधिक  होने  वाला  नहीं  है  -  इसलिये

 चाहे  आप  इस  वक्त  करें.  या  बाद  में  लेकिन

 अदालत  में  जाने  का  किसी  का  जो  अधिकार  है
 उसका  प्रावधान  आपको  इ  समें  रखता  चाहिये  ।

 अभी  जो  प्रावधान  प्रा पने  किया  है  वहू  ठीक

 नहीं  है  t

 इसी  तरह  से  इसमें  कुछ  प्राविद्धल्स  जो

 आपने  रखे  हैं  वह  झ्रच्छे  भी  है  जैसे  कि  एक
 प्राचीन  कागजों  के  सम्बन्ध  में  है।  मैं  अपने

 पूर्व  वक्ताओं  से  सहमति  व्यक्त  करता  हूं  कि

 कागज़  अगर  अफसरों  के पास  रहेगे  तो  उनकी

 नकल  लेने  में  हार्ड शिव  हों  सकती  है।  आज

 कोई  कागज  पकड़े  गये  उनके  बाद  जिस  वक्त

 कोर्ट  में  केस  होता  है  उस  दिन  तक  उनमें  बड़ा
 म॑  नियु लि शन  हो  जाता  है  जिस  कारण  बहुत
 से  एक् वी टल  हो  जाते  हैं।  इसलिये  कागज़ों

 की  सर्टिफाइड  काबिज  या  तो  आ्ापदें  या  अपने

 पास  रखें  लेकिन  इसके  लिये  कोई  सेफ गार्ड  होनी

 चाहिये  ताकि  उनमें  कोई  मैनिउुलेशन  न  हो
 सके।  आपने  जो  प्राचीन  रखा  है  वह  वेलकम

 है  लेकिन  कोई  हार्ड शिप  हो  तो  उत्तकों  आप

 दूर  कर  सकते  हैं  ।

 दूसरा  प्राचीन  सीज्ड  कमोडिटी  के

 सम्बन्ध  में  है।  इसी  प्रकार  की  कमाडिटीज

 हो  सकती  हैं  जिसको  क्रिस  अकबर  के  सामने

 पेश  करना  जरूरी  नहों  होना  चाहिये  जब  कि

 पहले  जरूरी  था  ।  यह  वेलकम  प्राविज्ञन  है
 जिससे  बहुत  सी  दिक्कतें  दूर  हो  जायेंगी  t

 पिछले  दिनों  में  देश  में  जो  कीमतें  बढ़ी

 है,  उन  पर  निपुण  करने  की  जो  झपकी

 मशीनरी  है  उक्त  मशीनरी  का  निमंत्रण  ठीक

 नहीं  हो  पा  रहा  है  जिसकी  वजह  से  कीमतें

 बढी  हैं।  इस  सम्बन्ध  में  जो  कृषि  जन्य  पदार्थ

 हैं  उनकी  कीमतें  तो  गिरी  हैं  लेकिन  दूसरे
 पदार्थों  की  कीमतें  बड़ी  हैं।  इस  प्रकार  से

 कीमतें  घटाने  का जो  ट्रेन्ड  है  उससे  इस  देश  के

 किसानों  को  तु  क॒प्तान  हो  रहा  है  1  किसानों  को

 इसमें  प्रोडक्शन  मिलना  चाहिये  ।

 इसमें  आपने  एक  प्राचीन  रखा  है  कि

 जिस  साधन  से  कमोडिटी  ले  जाती  हुई  पकड़ी
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 (श्री  शिवनाथ  सिंह)

 जाएगी,  वह  चाहें  बैल  हो  या  ऊंट  हो  उसको

 आप  मार्केट  वैल्यू  पर  कानफिस्केट  कर  सकते  हैं
 या  उसको  बाद  में  मार्केट  वैल्यू  पर  छोड़
 सकते  हैं  |  अदालत  मार्केट  बेल् पु  ले  लेगी  ।  मैं

 समझता  हूं  इसक  लिये  कोई  स्पेसिफिक
 प्रोविजन  होना  चाहिये  क्योंकि  ग्राम  एक  ऊंट

 की  मार्केट  वैल्यू  क्या  हों  सकती  है--एक
 के  दिमाग  में  पांच  सौ  हो  सकती  है  तो  दूसरे
 &  विभाग  में  i5  सौ  हो  सकती  है  1  मैं

 समझता  हूं  कि  उसके  लिये  मैक्सिमस  फाइन
 का  प्रावधान  कर  देना  चाहिये,  कि  उससे  ज्यादा

 फाईन  नहीं  हो  सकता  हैं  क्योंकि  मार्केट  वैल्यू
 तय  हो  नहीं  सकती  है  -

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  के  जो
 अच्छे  प्राविजन  हैं  उनका  समर्थन  करता  हूं
 और  मंत्री  जी  से  पुत:  निवेदन  करना  चाहता

 हूं  कि  जो  आपकी  प्राइसिंग  पालिसी  है,  खास
 तोर  से  कच्चे  आर  पक्के  माल  के  दामों  में  जो

 बहुत  फर्क  है  उसको  वे  घटाने  की  चेष्टा  करें।

 SHRI  B.  R,  SHUKLA  (Baharaich):
 Mr.  Deputy-Speaker,  Sir,  I  extend  my
 full  support  to  every  amending  pro-
 vision  of  this  Bill,  Mr.  Daga  has  criti-
 cised  the  very  fundamental  policy  be-
 hind  this  Bill.  There  he  is  miserably
 mistaken  because  he  appears  still  to
 be  wedded  to  the  doctrine  of  laissez
 faire  a  policy  which  has  been  long
 abandoned  not  only  in  the  socialistic
 countries  but  even  in  liberal  demo-
 cracies,  where  the  welfare  State  has
 been  adopted  as  their  policy.

 The  object  of  the  amending  Bill  is
 very  limited.  Therefore,  I  shall  not
 try  to  take  much  time  about  the  suc-
 cess  or  validity  or  relevance  of  the
 amending  Bill.  The  first  point  is
 about  the  definition  of  collector  which
 is  sought  to  be  amended.  That  is
 going  to  be  changed,  Collector  being
 the  only  officer  of  its  kind  in  a  district
 hag  not  got  sufficient  time  to  devote  for
 the  implementation  of  the  provisions
 of  the  Essential  Commodities  Act.
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 Therefore,  the  definition  of  ‘Collector’
 is  being  amplified  so  as  to  include  the
 Additional  Collector  as  well  as  any
 other  officer  not  below  the  rauk  of  the
 Ss.  D.  O.  which  means  Taluka  Magis-
 trate  or  Hakim  Pargana  in  UP.
 Therefore,  this  amending  provision  is
 very  very  necessary  and  will  go  a  long
 way  to  relieve  the  burden  on  the  Col-
 lector,

 15-30  hrs.

 [SHRI  C.  M.  STEPHEN  in  the  Chair].

 ‘The  second  amendment  is  to  the
 effect  that  a  person  engaged  in  tle  pro.
 duction  of  an  essential  article  can  be
 required  to  sell  the  whole  or  a  speci-
 fied  quantity  of  the  commodity  to  the
 State  Government  or  the  Central  Go.
 vernment  or  to  an  agent  of  either  of
 these  two  Governments  or  to  a  cor-
 poration  owned  or  controlled  by  either
 the  Central  or  State  Government.  It
 has  also  been  provided  that  the  levy
 can  be  fixed  according  to  the  basis  of
 the  area  held  by  the  producer.  The
 necessity  for  amending  the  Act  in  this
 way  arose  on  account  of  a  certain  pro-
 nouncement  of  the  High  Court  of  Oris-
 sa.  The  cultivators  were  required  un-
 der  the  Essential  Commodities  Act  to
 pay  levy  according  to  the  area  held
 by  them.  It  was  said  that  since  they
 were  not  holding  the  actual  quarlity
 of  grain  in  stock,  therefore,  it  was  not
 within  the  scope  of  the  provision  of
 the  Act  that  they  should  be  directed
 to  pay  the  levy  according  to  the  area
 held  by  them  under  cultivation.  In
 order  to  obviate  this  legal  difficulty
 arising  out  of  the  judgment  of  the
 Orissa  High  Court,  this  amending  pro-
 vision  is  sought  to  be  incorporated  in
 this  Bill.  This  is  a  very  salutary
 provision,  otherwise,  procurement  of
 levy  grain  would  be  very  much  jec-
 pardised  because  of  this  legal  diffi-
 culty.

 Many  hon.  members  have  said  that
 the  court’s  power  is  taken  away  in
 matters  of  confiscation.  They  are
 mistaken.  Under  sec.  6A  of  the  ex-
 isting  Act,  the  Collector  is  empowered
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 to  confiscate  in  whole  or  pait  thereof
 tf  he  is  satisfied  that  there  has  been  a
 contravention  of  any  provision  of  the
 Essential  Commodities  Act.  Now  if
 any  person  &  aggrieved  by  the  order
 of  the  Collector  confiscating  the
 essential  commodity,  he  has  under
 that  very  section  a  right  to  go  in
 appeal  to  a  judicial  authority  pres-
 cribeg  by  the  State  Government.
 Therefore,  the  amending  sec.  6E  only
 provides  that  notwithstanding  any-
 thing  to  the  contrary  in  any  Jaw,  no
 court  other  than  the  Collector  acting
 under  6A  of  the  judicial  authority
 which  is  the  appellate  authority
 under  sec,  6C,  would  have  any
 jurisdiction  in  respect  of  the  possession,

 »  delivery,  disposal  or  distribution  of
 the  essential  commodity.

 The  Essential  Commodities  Act  is
 a  special  Act.  It  has  been  enacted  for
 the  benefit  of  millions  of  consumers
 in  this  country.  Therefore,  if  the
 civil  and  other  courts  are  allowed  to
 interfere  with  the  order  of  the
 Collector,  except  as  limited  by  the
 provision  of  appeal,  the  whole  machi-
 nery  would  be  jeopardised.  Suppose
 thousands  of  wagons  of  essential  com-
 modity  have  been  confiscated  by  the
 Collector  and  they  need  immediately

 ~  tO  be  distributeq  through  fair  p-ice
 shops.  Now  the  person  aggrieved
 goes  to  the  civil  court  and  obtains  an
 injunction  or  stay  order  of  the  civil
 court.  It  means  that  needy  persons
 will  have  no  commodity  fer  use.
 Purposefully  the  jurisdiction  of  the
 court  had  been  taken  away.  Other-
 wise  the  administration  of  this  law
 will  be  paralyseq  and  rendered  in-
 effective.

 Objection  has  also  been  raised  that
 those  persons  who  are  engaged  in  the
 implementation  of  this  Act  are  not
 going  to  be  prosecuted.  Already  under
 section  I5  of  the  Act  there  is  provision
 that  no  suit  or  prosecution  shall  lic
 against  any  person  purporting  to  act
 under  the  provisions  of  the  Act  pro-
 vided  his  act  has  been’  done  in  good
 faith.  5(A)  which  ig  sought  to  be
 added  says  that  such  a  person,  ig¢  he
 has  committed  an  offence  while  pur-
 i646  LS—8
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 porting  to  act  in  the  discharge  cf
 his  duties  shall  not  be  prosecuted
 except  with  the  sanction  of  the  State
 government  if  he  is  an  employee  of
 the  State  government  or  with  the
 sanction  of  the  Central  government  if
 he  is  an  employee  of  the  Central
 government.  The  reason  is  obvious.
 An  officer  wants  procurement  of
 grain  which  has  been  levied  against  a
 cultivator  or  against  a  hoarder.  Some-
 thing  happens  in  the  implementation;
 and  next  day  he  is  being  hauled  up
 before  a  court;  a  criminal  complaint
 is  filed  against  him.  So  this  protec-
 tion  is  very  salutary  and  it  is  also
 incorporated  in  the  Criminal  Procedure
 Code  with  reference  to  certain  speci-
 fied  officers.  That  benefit  is  now  being
 extended  to  other  officers.

 Now,  with  regard  to  account  books,
 they  are  generally  voluminous  and
 they  are  necessary  for  the  day-to-day
 work  of  the  shop-keeper.  If  the
 whole  volume  is  taken  by  the  inves-
 tigating  authority,  businessmen  will
 suffer  a  lot.  Therefore,  the  old  pio-
 vision  should  be  retained;  a  certified
 copy  from  the  account  book  should  be
 taken  by  the  officer  who  is  seizing  the
 account  books  and  the  original  shou  d
 be  returneg  to  the  businessman.

 With  this  suggestion  I  extend  my
 wholehearted  support  to  the  Bill.  The
 Act  has  been  implemented  so  effecti-
 veiy  that  we  are  in  a  position  to
 control  inflation,  hoarding  and  black-
 marketing  eud  we  ace  proud  of  .t
 We  find  that  hoarding,  blackmarketing
 and  the  rise  in  prices  are  world
 phenofffenon  and  India  is  no  exception.

 MR.  CHAIRMAN:  Before  I  call
 upon  the  next  speaker,  I  want  to
 draw  the  attention  of  the  hon.  Mem-
 bers  to  the  time  schedule;  it  has  to
 be  strictly  adhereg  to,  because  there
 is  a  heavy  load  of  legislative  business
 to  be  transacted.  The  hon.  Minister
 will  be  called  at  4.45  I  have  got
 with  me  a  list  of  eight  more  speakers
 So  the  time  hag  got  to  be  adjusted  and
 !i  means  there  cannot  be  any  leniency
 about  the  timelimit;  eight  minutes
 per  speaker  fs  all  that  can  be  given,
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 att  जानता  मित्र  (मधुबनी )
 मुझे  बहुत  प्रसन्नता  का  अनुभव  हो  रहा

 है  कि  हमारी  सरकार  ग्राम  जनता  और

 सर्वसाधारण  के  जीवन  के  लिपे  जो  आवश्यक

 वस्तुएं  हैं  उनको  उसके  लिये  मुहैया
 करने  के  लिये  सुलभ,  करने  के  लिये

 वचनबद्ध  और  कटिबद्ध  हैऔर  इस  निमित्त

 एसेंशियल  कमोडिटी  एमेंडमेंट  बिल  ले

 कर  इस  सदन  के  सामने  भाई  है  और  इस
 पर  हम  इस  समय  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।  सरनू भव
 के  आधार  पर  मूल  विधेयक  जो

 955  में  पारित  किया  गया  था
 उस  में  जो  त्रुटियां  उस  को  मालूम
 पड़ी  हैं  उनका  संशोधन  वह  शब  करने

 जा  रही  है।  मैं  इस  संशोधन  विधेयक

 को  लाने  के  लिये  मंत्री  महोदय  को  बहुत
 धन्यवाद  देता  हूं  :  इलाज  8  के  मातह॒त
 सरकार  जो  संशोधन  लाई  है  वह
 प्रश्न  श्राप  में  बहुत  महत्वपूर्ण  है।
 लोग  कहते  है  कि  कलेक्टर  को  ही  सब

 अधिकार  क्यों  दिये  जाते  हैं।  तो  क्लास

 (2)  में  मैं  देखता  हूँ  कि  किस  तरह  से

 पावर  को  डीपेन्ट्रेलाइज  किया  जा  रहा

 है  जो  भ्र धि कार  पहले  कलेक्टर  को
 थे  वह  अधिकार  अरब  ऐडीशनल  कलेक्टर

 शौर  एसण्डी०्ग्रो०  को  मिल  रहे  हैं।

 इससे  स्पष्ट  है  कि  सरकार  डीसेन्ट्रेलाइजेशन
 के  पक्ष  में  है।  हर  संशोधन  बड़ा  महत्वपूर्ण

 है।  उड़ीसा  प्रोक््योरमेंट  झ्रार्डर  को  हाई  कोर्ट

 ने  बहु  कर  दिया  और  मामला  लटका  रहा
 जिससे  वसूली  के  काम  में  रुकावट  पड़ी  7
 इसलिये  ज़हरी  है  कि  इस  पर  रोक  लगे  और

 कुछ  कड़ाई  से  काम  हों।  इसीलिये  नियम

 बनते  जा  रहा  है  कि  जो  ओ रीजनल  डॉक्यूमेंट्स
 हैं  उनको  सरकार  रख  लेगी  और  पार्टी

 उत्तरी  नकल  कर  सकती  हैं।  प्राइस  को

 निश्चित  कर  दिया  गया  हैं,  और  कनफ़िस्केटेड

 गुड्स  को  जन  वितरण  प्रणाली  के  आधार  पर

 वितरित  कर  दिया  जायेगा  और  गलती  करने

 वाले  गलती  न  कर  सके  इसका  ध्यान  रखा

 गया  है।  और  इसका  निर्णय  करते  के  लिये
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 कलेक्टर  या  जुडिशियल  भअ्रथोरिटी  इसकी
 छानबीन  करेंगे  ।

 क्लास  (8)  में  यह  भी  कहा  गया है  कि
 अगर  किसी  व्यवसायी  को  सरकार  के  निर्णय
 के  खिलाफ़  कोई  बात  पेश  करनी  है  तो  वह
 प्रान्तीय  सरकार  और  केन्द्रीय  सरकार  की

 ग्र नुम ति  से  कर  सकते  हैं  फ्लोर  इन  नियमों  का

 कड़ाई  से  पालन  हो  इसकी  व्यवस्था  की  गई  है।
 इसलिये  मंत्री  जी  के  संशोधन  अच्छे  हैं  और

 जनहित  में  हैं,  इसलिये  मैं  इनका  समर्थन

 करता  हूं  1

 लेकिन  प्रश्न  उठता  हैं  कि  क्या  इन
 संशोधनों  के  बाद  सारी  समस्या  हल  हो  गई  ?

 जब  मैं  इन  संशोधनों  की  तह  में  जाता  हुं  तो

 लगता  है  कि  अभी  भी  बहुत  से  लूप होल्स  हैं।
 जैसे  जो  गलती  करने  वाले  व्यवसायी  या

 पार्टी  हैं  उनको  कैसे  सजा  दी  जाय  इस  पर

 इनके  संशोधन  चुप  हैं।  और  इसीलिये  लोग

 गलती  करते  रहेंगे।  ऐसा  हो  गया  है  कि

 कोई  कानून  बनाओ  और  सकती  से  उसका

 पालन  न  हो  तो  ब्लैक  मार्के टियर्स,  हो डंस
 और  प्रौफ़ीटीयर्स  सामने  जायेंगे।  इन  तीन

 मगरमच्छों  को  कैसे  काबू  किया  जाय,  कैसे

 इन  पर  नियंत्रण  पाया  जाय  यह  एक  बड़ी
 समस्या  है  सरकार  के  सामने।  इसलिये
 सरकार  इस  पर  विचार  करे  और  इस  संशोधन

 में  इसको  भी  शामिल  कर  दे  कि  इस  तरह  की

 गलती  करने  वालों  को  सख्त  से  सख्त  सजा

 दी  जायगी।  यह  मेरा  सुझाव  हैं,  और  यह
 इसलिये  भी  जरूरी  हैं  कि  कभी  जब  डिग्री

 करार,  एमआईएस  और  20  सूत्री
 कार्यक्रम  चल  रहा  है,  इनके  रहते  हुए  भी  जो

 व्यवसायी  हैं  वह  ब्लैक  मार्केटिंग,  होडिला
 और  प्रौफ़िटियरिंग  करने  से  बाज़  नहीं  ग्रा

 रहे  हैं।  इसलिये  इन  सब  पर  निगरानी  की

 ज़रूरत  हैं  ताकि  वह  ऐसे  काम  न  करें।

 देखा  जाय  पिछले  साल  बम्पर  क्रौप  हुई,
 प्रीत  का  अभाव  नहीं  है।  लेकिन  व्यवसायी

 इस  बात  की  ताक  में  रहते  हैं  कि  कब  मौका
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 we  शौर  दाम  बढा दें  श्लोक  जनता  को  तकलीफ़
 में  डाल  दें।  जैसे  भ्रामक  मई  धौर  जून  में  जीवन
 को  पभ्रावश्यक  वस्तु भों  के  दाम  बढ  गये  कौर
 जब  पूछा  गया  तो  सरकार  ने  कहा  कि  चुकी
 मानसून  देर  से  कराया  इसलिये  कीमत  बढ़  गई  7
 यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  भाती  क्योंकि

 मूल्य  वृद्धि  भ्रप्रेल  भौर  मई  मे  हुई  भोर  मानसून
 प्राता  है  जून  में  ।  इसलिये  इन  दोनों  बातों  में
 मेल  नहीं  खाता  है।  प्यार  हम  चाहते  हैं  कि
 भ्रम  जनता  को  जीवन  की  आवश्यक  वस्तुएं

 म्  हैया  करे  तो  भ्रावश्यक  है  कि  फूड  प्रेस  और
 झ्रावश्यक  वस्तुओं  में 61  चीजें  आती  हैं
 जिनको  स्पष्ट  किसे  बिता,  मैं  तीन  चार,
 चीजों  के  बारे  में  कहूंगा  कि  फूड  प्रेस,  शुगर,
 शर्त  और  टेक्सटाइल्स  को  श्राप  अपने
 नियंत्रण  में  ले  लें  तभी  जनता  का  कल्याण
 होगा,  भ्रन्यथा  नही  1

 सरकार  को  यह  भी  देखना  चाहिए  कि
 क्या  इस  कानून  कौर  इन  नियमों  की  रोशनी
 हमारे  ग्रामीणों  तक  भी  पहुंचती  है  या  नहीं  ।
 मैं  समझता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  प्रेमी ce  का
 भाग्य  सब  से  बुरा  है।  पहने  तो  उनको  चीजे
 मिलती  नही  हैं,  और  मगर  मिलती  भी  है,
 तोपें  घडीयोंकी  भ्रपेक्षा  अधिक  मूल्य  पर

 मिलती  हैं।  इसलिए  सरकार  को  यह  व्यवस्था
 करनी  चाहिए  कि  शहरों  कौर  ग्रामों,  दोनों
 जगहों  में,  चीजे  एक  ही  मूल्य  पर  उपलब्ध
 हों।  ग्रामीणों का  चीजे  मुहैया  करने  के  लिए
 मोबाइल  शॉप्स,  घूमती-फिरती  दुकानों,  की
 व्यवस्था  करनी  चाहिए।

 गवर्नमेंट  जो  स्टाक  करती  है,  उसको

 सुरक्षित  ढंग  से  रखने  के  लिए  स्टोरेज  का
 इन्तज़ाम  सक्षम  और  संतोषजनक  होना
 कहिए,  वर्ना  सामान  गल-प्र  जायेगा,  नष्ट
 हो  जायेगा,  जिससे  राष्ट्रीय  क्षति  होगी  1

 इम्पोटिड  गुड्स  के  वितरण  की  समुचित
 व्यवस्था  करनी  चाहिए,  ताकि  वे  उचित  सत्य
 पर  ग्रामों  कौर  शहरों  में  मुहैया  हो  सकें  ‘

 230

 मेरे  क्षेत्र  में ए  क  शूगर  फैक्टरी  गत  वर्ष  से
 बन्द  है।  यह  बात  समझ  में  नहीं  भाता  है  कि
 जब  देश  में  20-यात्री  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित
 किया  जा  रहा  है,  तो  यह  फैक्टरी  क्यों  बन्द  है  1
 उस  कर्मचारी  बे  कार  हो  गये  हैं  कौर  अपनी
 रोजी-रोटी  से  वंचित  कर  दिये  गये  हैं।  यह
 बहुत  पग्रावश्यक  है  कि  कम  से  कम  जब  तक
 देश  में  वातावरण  सुधर  नहीं  जाता  है,  तब  तक
 किसी  फैक्टरी  या  मिल  में  हड़ताल,  थे राव  भोर
 छंटनी  न  हो  और  न  ही  कोई  फैक्टरी  बन्द  हो  ।
 मुझे  आशा  है  कि  मंत्री  महोदय  इस  मामले  की
 तरफ़  ध्यान  देंगे।

 मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 SHRI  JAGANNATH  RAO  (Chatra-
 pur):  Mr.  Chairman,  while  support-
 ing  this  Bill,  I  am  constrained  to  say
 that  the  implementation  of  this  Act
 during  the  last  2l  years  has  been
 very  tardy,  with  the  result  that  we
 have  not  been  able  to  achieve  the
 objectives  embodied  in  this  Act.  The
 Bill  says:

 “In  the  interests  of  the  general
 public.  the  Act  provides  for  the
 control  of  the  production,  supply
 and  distribution  of,  and  trade  and
 commerce  in,  certain  commodities.”

 The  essential  commodities  have  been
 enumerated;  the  power  is  also  given
 to  the  Government  by  official  noti-
 fication  to  include  any  other  article  as
 an  essential  commodity.

 But,  what  have  we  done?  We  have
 not  been  able  to  build  up  any  public
 distribution  system.  We  are  not  able
 fo  contro]  production  in  the  sense  we
 are  not  asking  the  agriculturists  to
 produce  certain  commodities  which  are
 essential.  We  leave  it  to  tne  free  will
 of  the  agriculturists  to  produce  any
 crop  which,  according  to  them,  will
 give  them  more  profit.  I  am  glad  that
 the  Government  is  thinking  of  a
 national  plan  for  production  of  food~
 grains.  It  is  very  good.
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 Coming  to  prices,  there  $s  no  unifor-

 mity  in  prices.  The  prices  go  up
 during  the  days  of  plenty  as  well  as
 during  the  days  of  scarcity.  There  is
 no  control  on  prices  and  there  no
 price  tag  is  fixed  to  any  article.  This
 is  the  time  for  the  Government  to
 think  of  a  built-in  machinery,  a  public
 distribution  system.  When  we  talk
 of  the  public  distribution  system,  the
 Government  applies  its  mind  only  to
 the  urban  and  industria)  reas,
 Naturally,  it  is  necessary  there,  but
 what  about  the  other  areas,  the  sub-
 divisional,  district,  taluk  or  nlock
 headquarters  level,  where  aiso  there
 are  poor  people  who  require  somc
 protection?  Therefore,  this  built-in
 machinery  shoulg  extend  up  to  the
 block  level.  The  essential  com-
 modities  should  be  procured  either
 by  the  Government  or  the  co-opera-
 tive  societies  and  supplied  at  the
 reasonable  prices  to  the  people  who
 are  in  need  of  them.

 There  is  a  crisis  of  character  in
 the  country.  The  traders  are  not
 interested  in  the  well-being  of  the
 people.  They  are  avaricious.  They
 indulge  in  hoarding,  blackmarketing
 and  profiteering.  The  other  day  the
 prices  shot  up  only  because  of  the
 delayed  monsoon  But  when  the
 Government  took  firm  action  and  some
 traders  were  detaineq  under  the
 MISA,  the  traders  released  the  stocks
 and  the  prices  came  down.  It  tls  is
 going  to  be  the  pattern  of  our  scciety,
 I  do  not  think  we  can  progres:  as  a
 nation.  Therefore,  it  is  highly  neces-
 sary  that  the  Government  should  keep
 a  watch  not  only  on  production  but
 also  surply,  distribution  and  prices.  J
 hope  Government  will  now  seriously
 think  in  this  regard  and,  God  willing,
 this  new  system  will  come  into  being
 very  soon.

 The  amendments  sought  to  be  made
 now  are  mostly  procedural,  which  are
 also  necessary,  except  for  section
 3q1)  (f)  which  is  a  substantive  provi-
 sion  which  is  necessitated  by  the
 decision  of  the  Orissa  High  Court.
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 The  Orissa  High  court  was  right  iw
 striking  down  the  1  order,  ]  know
 it,  I  come  from  thet  &  tate,  because  @
 certain  quantity  of  paddy  was  levied
 on  a  particular  person  without  refe-
 rence  to  the  crop.  He  was  asked  to
 give  certain  number  of  quintals  af
 paddy  though  the  land  does  not  given
 him  so  much.  Has  he  to  go  to  the
 market  and  purchase  and  give  it  to
 the  officer?  So,  on  the  ground  that  it
 had  no  relation  to  the  land  in  his
 possession  and  the  crop  yield  from
 that  land,  it  was  struck  down.  That
 defect  has  now  been  remedied,  and
 this  amendment  is  highly  necessary.

 My  friends  were  complaining  that
 there  is  no  appeal  against  seizures.  I
 am  afraig  they  are  wrong.  If  they
 read  the  proposed  Clause  6E  it  says:

 “Whenever  any  essential  com-
 modity  is  seized  in  pursuance  of  an
 order  made  under  section  3  in  rela-
 tion  thereto,  the  Collector  or,  ag  the
 case  may  be,  the  judicial  authority
 appointed  under  section  6C  shall
 have,  notwithstanding  anything  con-
 tained  in  any  other  law,  jurisdic-
 tion.  etc.  ete.”

 Therefore,  the  jurisdiction  rests  with
 the  Collector  to  review  the  order  or
 the  judicial  authority  constituted.
 Therefore,  the  authority  js  there,  and
 the  pight  to  complain  against  seizures
 ig  given  to  the  aggrieved  persons.  So
 also,  there  is  the  right  of  appeal
 against  confiscation.  Therefore,  the
 objections  raised  are  not  valid  accord-
 ing  to  me.

 I  would  also  say  that  the  Act  should
 he  ह  «If-contained  code.  Code  by
 itself,  and  no  one  should  take
 recourse  to  other  laws.  This  Bill  seek«
 to  restrict  the  rights  of  cifizens  to  go
 to  a  court  under  article  226,  but  there
 is  provision  for  an  aggrieved  person
 to  complain  against  an  order.  So,  if
 you  view  this  Act  in  this  particular
 context.  there  is  no  room  for  complaint
 from  any  quarter.

 Therefore,  while  I  welcome  the
 Bill,  I  suggest  that  the  punishment
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 should  be  more  stringent.  Let  us  not
 be  forced  to  take  recourse  to  MISA,
 DIR  etc.,  against  the  offenders.  We
 had  made  some  provisions  for  sum-

 mary  trials  in  1974,  but  what  is  the
 sentence?  One  year.  Why  don’t  you
 make  the  punishment  more  stringent,
 make  this  Act  a  Code  in  itself,  so  that
 you.do  not  have  to  go  to  any  other
 law  except  the  Criminal  Procedu:e
 Code  for  purposes  of  procedure,  for
 trial  of  eases,  because  these  cases  have
 to  be  disposeq  of  summarily.  The
 luxury  of  litigation  should  not  be
 allowed  to  an  aggrieved  person.  He
 may  have  a  grievance,  it  does  not
 matter.  On  the  ground  of  natural
 justice  there  shoulq  be  some  provi-
 sion  in  law  to  an  aggrieved  perscn  to
 complain  to  higher  authorities.  That
 is  there.  Beyond  that,  he  should  not
 be  allowed  to  go  to  the  High  Court
 and  the  Supreme  Court.

 Therefore,  I  would  request  the
 Government  to  review  this  Act  and

 -bring  a  comprehensive  legislation  to
 achieve  the  objects  mentioned  in  the
 original  Act  ang  see  that  e  control
 production,  that  there  is  a  national
 plan  for  production,  a  national  pian
 for  procurement,  supply  and  distri-
 bution  up  to  the  block  level.

 What  is  the  provision  we  have  made
 for  the  poor  people?  How  are  we
 ensuring  the  availability  of  essential
 commodities  at  reasonable  prices  to
 them?  This  Bill  is  no  improvement
 in  that  regard.  ‘You  have  curtailed
 some  rights  of  the  individuals  to  go
 to  courts,  that  ig  all  right,  but  the
 desired  result  cannot  be  achieved  by
 this  amendment.  So,  while  supporting
 the  Bill  I  would  appeal  to  the  Govern.
 ment  to  think  seriously  and_  bring
 forward  a  comprehensive  legislation
 whereby  we  can  have  a  permanent
 built-in  public  distribution  system
 in  the  country  to  achieve  ths,  objec-
 tive  for  which  the  original  Act  was
 enacted.

 सरदार  स्वर्ग  सह  सोनी  (जमशेदपुर)  :

 चेयरमैन  साहब,  यह  जो  एसेंशियल  कमा-

 डीटीओ  (असेंसमेंट)  बिल  यहां  पर  लाया  गया

 है  वह  बहुत  अच्छा  बिल  हैं।  955  में  जो

 ऐक्ट  बताया  गया  था  उसमें  बहुत  सारी  ऐसी
 बातें  थीं  जिसको  इस  वक्त  अटेंड  करने  की

 ज़रूरत  थी  मुझ्न  से  पहले  बहुत  सारे  दोस्तों

 ने  यहां  पर  अ्रक़परों  के  बारे  में  और  एक्राउन्ट

 बुक्स  %  बारे  में  कहा  है,  मैं  भी  अपने  कुछ

 सुझाव  रखता  चाहता  हूं  7

 पहली  वात  तो  यह  हैं  कि  एप०डी०्ग्रो०
 और  कलक्टर  व  रह  जो  होते  हैं  उनको  आपने

 यहां  से  तो  पावर  वे  दी  लेकिन  वे  लोग  कपा

 करते  हैं  कि  अपनी  पावर्स  को  आगे  अपने

 सबाडिनट्स  को  डेलिगेट  कर  देते  हैं।  वे

 खुद  तो  किसी  टूर  पर  चले  गये  और  प7/  कस

 किसी  दूसरे  मैजिस्ट्रेट  को  डेलिगेट  कर  दीं।

 इसमें  कई  किस्म  की  बातें  होती  हैं।  इसलिए
 मैं  चाहता  हूं  इसमें  स्ट्रिक्ट  प्रभावित  होता

 चाहिए  कि  जो  पावर्स  दी  गई  हैं  उसको  आगे

 डेलिगेट  नहीं  करना  है।

 अफसरों  में  जहां  तक  करप्शन  का  सवाल

 है,  उसके  बारे  में  कई  दफ़ा  यहां  पर  बातें  हुई
 हैं।  खास  तौर  से  हमारी  स्टेट  बिस्वास  में

 तो  बहुत  हो  करप्शन  है।  वहां  पर  बगैर  पैसा

 दिये  कोई  चीज़  आगे  नहीं  चलती  है।  बिना

 पैसा  दिये  कोई  कागज  आगे  अफ़सर  के  पास

 नहीं  जायेगा।  जहां  तक  एसेंशियल  कमा-

 डिटीज़  का  सवाल  है  उसको  भी  साप  स्टेट्स
 पर  ही  छोड़  देते  हैं।  होर्डिग  तो  आज  भी

 एग्ज़िट  करती  है  ।  हम  देखते  हैं  कि  बीच  बीच

 में  चीजें  मिलनी  बन्द  हो  जाती  हैं।  ग्रभी  कुछ
 दिन  पहले  बाजार  में  बेबी  फ़ूड  मिलना  बन्द

 हो  गया  था।  सप्लाई  मोहल्ले  की  यह  जिम्मे-
 दारी  होती  है  कि  जो  एसेंशियल  कमाडिटीज़  हैं,
 कम  से  कम  जो  बच्चों  के  लिए  जरूरी  चीजें  हैं

 वह  तो  मिलनी  बन्द  नहीं  होती  चाहिए।
 प्रभो  तेल  के  दाम  कितने  बढ़  गये  ।  कम  से  कम

 कुछ  दिनों  तक  तो  एक  दाम  चलने  चाहिए।
 एसेंशियल  कमाडिटीज़  पर  दुकानदार  ने

 कीमत  लगा  दी  कि  इसकी  इतनी  कीमत  है
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 लेकिन  कोई  तो  होता  चाहिए  उससे  पूछते
 बाला  कि  इतनी  कीमत  कैसे  है  ?  दूकानदार
 ने  प्राइस  लिस्ट  लगा  दी  और  हम  लोग  उसकी

 खरीद  लेते  हैं।  जो  सूपर  बाजार  है  वहां  पर

 कई  चीज़ें  बाजार  से  भी  महंगी  मिलती  हैं  -
 इन  चीजों  को  भी  आपकों  देखता  चाहिए  .
 जहां  तक  चीनी  का  मामल!  है,  लेवी  चीनी  के

 बाद  आपने  फैक्टरी  को  छू:  दे  दी  है  ताकि

 वे  घाटे  को  पूरा  कर  सकें।  चीनी  का  दाम

 5  पये  70  पैसे  किलो  हो  गया  है  t  जब  चीनी

 का  दाम  4  रुपये  किलो  था  तभी  हम  लोग

 कहते  थे  चीनी  बहुत  मंहगी  है  और  अब  तो

 पांच  रुपये  से  बहुत  ऊपर  चली  गई  है।  तो

 चीनी  के  लिए  आप  कोई  एक  तरह  का  कानून
 बनायें  ताकि  उसको  अच्छी  तरह  से  चला  सकें  |

 यहां  पर  सर्टिफाइड  बुक्स  के  बारे  म

 हमारे  बहुत  से  साथियों  ते  कहा  है,  मैं  भी  एक

 सुझाव  देना  चाहता  हूं।  बुक  आफ़  एकाउन्ट
 जो  हैं,  जिस  तरह  से  कार्ड्स  कापी  रखी  जाती  हैं
 उर्स  तरह  से  उनको  वह  रख  लें।  जब  कभी

 सीज  “परना  हा  तो  उसकी  एक  कापी  ले

 उतरें  वरना  होता  यह  हैं  कि  बदल  में  बरकत  बदल

 ज्योत  हैं  1  रो  ग५  रजिस्टर  बनाये  जायें  जि  तकी

 कार्ड्स  क  चीज़  भी  हो  जायें।  इस  तरह  से

 किसी  को  कोई  शिकायत  नहीं  रहेगी।
 आप  देखिये--किसानों  से  सरकार  सामान

 खरीदेगी,  इस  काम  के  लिये  आपके  अधिका  री

 छापेंगे,  मिनिस्टर  साहब  तो  जाकर  वहां  नहीं
 खरीदेंगे।  नतीजा  क्या  होगा,  जो  सीधा

 किसान  होगा,  उसके  सामान  के  बारे  में  कह
 दिवा  जायगा  कि  ठीक  नहीं  है,  लेकिन  जो

 चलता-पुर्जा  होगा,  उसके  सामान  के  लिये

 कह  देंगे  कि  ठीक  है--इस  तरह  की  मनमानी

 को  रोकना  चाहिए,  इस  तरह  की  बहुत  सी

 शिकायतें  सुनने  में  आई  हैं।

 इस  बिल  के  पेज  3  पर  लिखा  है--

 “the  neeg  for  making  such  grade
 or  variety  of  foodgrains,  edible
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 oilseeds  or  edible  oils  available  at
 reasonable  prices  to  the  conssumers,
 particularly  the  vulnerable  sections
 of  th>  consumers.”

 मैं  पूछा।  चाहता  हूं  कि  इसको  कौन  करेगा,

 इसको  अवेलेबल  करने  के  लिये  श्राप  के  पास

 कौन  सी  मशीनरी  है  जो  इसको  ईमानदारी

 से  लागू  कर  सके।  इस  काम  के  लिये  जब  तक

 ग्रुप  ईमानदार  आदमियों  को  नहीं  लगायेंगे

 काम  नहीं  चलेगा,  क्योंकि  ये  कितने  कारोबारी

 लोग  हैं  जिनको  हम  ने  बीच  में  से  हटाया  है,
 ये  ही  बदमाशी  करते  है,  ये  नहीं  चाहते  हैं  कि

 सरकार  की  स्कीम  कामयाब  हों  :

 6.00  hrs,

 ड्राप  फ़ेपर  प्राइस  शाप्स  से  हमें  राशन  का

 गेहूं  देते  हैं,  लकिन  पता  नहीं  क्या  बात  हैं,
 कभी  भी  इन  दुकानों  से  जो  गेहूँ  मिलता  है  वह

 बाहर  के  मंगाये  हुए  गेहूं  से  भी  घटिया  होता  है
 और  उसका  पैसा  भी  ज्यादा  लगता  है।

 यह  ठीक  है  कि  ये  प्री-प्राइस  शाप्स  का  मामला
 *

 स्टेट-मैटर  है,  लेकिन  आप  स्टेट  को  कह  सकते

 हैं  कि  वह  इसको  ठीक  करे,  आप  उन  पर

 निगरानी  रख  सकते  हैं।

 आप  ने  कहा  है--

 “a  report  of  such  seizure  shall,
 without  unreasonable  delay,  he
 made....”

 जो  गुप्त  सीज  हो  जाता  है  उतरे  डि सो जय

 का  कपा  इन्तजाम  है।  इसके  लिये  आप  ने

 कहा  है  कि  उसको  बेच  कर  उसका  पैसा

 मौलिक  को  दे  देंगे,  लेकिन  मैं  आपसे  प्र

 करना  चाहता  हूं  कि  चोर  कभी  नहीं  पकड़ा

 जाता,  जो  सीधा  आदमी  होता  है  वही  पकड़ा
 जाता  है।  आप  ने  किसी  का  माल  सीज  कर

 लिया  और  उसके  पचास  हजार  के  माल  को

 नमक  के  भाव  दस  हज़ार  में  बेंच  दिया  और

 बाद  में  देखा  गया  कि  यह  काम  गलत  हो  गया

 हैं,  तब  इसका  कौन  ज़िम्मेदार  होगा,  वह  गरीब

 आदमी  तो  मारा  गया।  इसलिये  मैं  चाहता

 हूं  कि  सीज़र  का  काम  बहुत  देखभाल  से  किया
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 जाये।  मैं  आप  के  सामने  एक  मिसाल  रखता

 हूं--कल  ही  एक  सवाल  के  जवाब  में  बताया
 गया  कि  महाराष्ट्र  के  बार्डर  पर  एक  आयल
 टैंकर  पड़ा  हुआ  है  जिसका  कोई  क्लेमेंट  नहीं
 है,  अगर  इस  किस्म  की  चीज़  को  सीज  करते  हैं
 तो  फ़िर  उसका  क्या  करेंगे,  क्या  वह  वहीं
 पड़ा-पड़ा  सड़  जायगा।  या  उसको  फ़ौरन
 डिस्पोज  किया  जायगा।  मेरी  आपसे  यही
 दरख्वास्त  है  कि  जो  चीज़  सीज  की  जाय  उसके
 फ़ौरन  डिस्पोजल  का  इन्तज़ाम  किया  जाय  t

 प्राइसेस  फ़लक्चुएट  करती  हैं,  हमेशा
 एक.  से  दाम  नहीं  रख  सकते  हैं।  इस  फ़लू-
 एशन  के  दौरान  अगर.  सरकार  कोई  कदम
 उठाती  है  तो  उसका  पता  पब्लिक  को  भी
 लगना  चाहिए  जैसे  स्पाट-न्यूज़  का  बोर्ड

 होता  है,  ऐसा  ही  कोई  इन्तज़ाम  प्रोग्रेस  के
 बारे  में  होना  चाहिए  ताकि  जनता  को  उसकी
 खबर  मिल  सके  |

 जो  आफ़िसरज़  करप्ट  होंगे  उनके  लिए
 आपने  लिखा  है  कि  उनको  पनीर  क्रिया
 जायगा।  मैं  चाहता  हूं  कि  उनको  फ़ौरन
 डिसमिस  किया  जाय,  उसके  बाद  उनके  खिलाफ

 प्रोसीडिग्ज  स्टार्ट  की  जाय  t

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  फा
 समर्थन  करता  हूं।

 शी  ह्री  सिह  (खुर्जा)  :  जो  बिल  पेश

 किया  गया  है  इसका  मन्तव्य  यह  है.कि  बाजार
 का  रेग्युलेशन  हो  सके,  दैनिक  उपयोग  की

 जो  वस्तुएं  हैं  वे  आसानी  से  और  ठीक  दामों
 पर  मिल  सकें,  उसमें  भ्रष्टाचार,  धांधली
 ग्राही  न  हों  सके  ।  यह  मोटे  तौर  पर  इस  बिल

 का  उद्देश्य  है।  जो  गड़बड़ी  करेंगे  वे  आसानी

 से  इसकी  गिरफ्त  में  अब  आ  सकेंगे।  पिछले

 कानून  में  जो  कमियां  थीं,  जो  विरोधाभास

 था,  व्यापारी  वर्ग  रोजाना  की  चीज़ों  में  जो

 गड़बड़ी  करता  था  और  उसको  पकड़ने  में  जो
 दिक्कत  होती  थी  चह  शब  नहीं  हो  सकेगी  t

 बहुत  सी  चीजों  की  इसमें  सफाई  करदी  गई  है  1

 सरकार  को  क्या  करना  है,  व्यापारी  किस
 तरह  से  काम  करे  ताकि  वह  पकड़  में  न  आये

 यह  सब  इसमें  साफ  कर  दिया  गया  है।
 इसका  मे  समझता हूं  बहुत  ही  लाभ  फ<
 निकलेगा  ।

 आपको  तो  मालूम  ही  है  कि  पिछले
 दिनों  में  देश  में  रोजाना  के  इस्तेमाल  की  दें,
 नागरिकों  के  भरण  पोषण  की  चीज़ें  मिलती

 नहीं  थीं।  मंत्रालय  ने  उन  चीजों  का  उत्पादन
 भी  बनवाया  और  उनको  आसानी  से  सुलभ
 भी  करवाया  और  इसके  लिए  वह  बाई  का
 पात्र  है।  तब  एक  छोर  से  दूसरे  छोर  तक
 आप  चले  जाते  थे  तो  बहुत  ही  वस्तुएं  आपको
 नजर  नहीं  आती  थीं।  साबुन  खरीदने  आप
 जाते  थे  तो  मनमाने  दामों  पर  मिलता  है,

 दुकानदार  फटकारता  था,  चीजें  दुकान  में
 छिपा  कर  रख  छोड़ता  था,  देता  नहीं  था।

 'मंत्रालय  ने  अपनी  सूझबूझ  और  मुस्तैद ों  &
 काम  किया  और  रोजाना  के  इस्तेमाल  की

 चीजें  गांवों  ऑर  शहरों  में  मिलने  लग  गईं  |

 यह  इस  मंत्रालय  की  बड़ी  उपलब्धि  है।

 यह  प्रसन्नता  करी  बात  है  कि  इ  फ्लैश'

 प्र  काबू  पाया  गया  हैं  और  जबकि  पूरे  के

 कई.  देशों  में  रोजाना  इस्तेमाल  को  चलें

 उपलब्ध  नहीं  हैं  यहां  पर  उनको  उपलब्ध

 कराया  है।  वहां  पर  इसका  अकाल  पड़ा  हु
 है।  इंग्लैंड  में  मक्खन  कौर  टमाटर  तक  नहीं
 मिल  रहे  हैं  फ्रांस  तथा  यूरोप  के  कई  देश;  में

 तनिक  उपयोग  की  चीज़ें  मिलने  में  बडा

 कठिनाई  हो  रही  है।  भारत  में  भी  यह  सनद

 आया  था।  विदेशी  ताकतों  ने  इसको  पैदा

 किया  था  और  कुछ  व्यापारी  वर्ग,  सरमायेदार

 वर्ग  ने  भी  इसको  उत्पन्न  किया  था  लेकिन

 सरकार  ने  सूझबूझ  और  दूरंदेशी  का  पश्चिम

 दिया  और  इस  संकट  से  पार  पाया  जौर  द
 ये  वस्तुएं  आसानी  से  और  उचित  कामत  पर

 सारे  देश  में  उपलब्ध  हैं  और  इसके  लिए
 मंत्रालय  बधाई  का  पात्र  है।.
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 यह  खुशी  की  बात  है  कि  इस  सम्बन्ध  में

 एक  राष्ट्रीय  Ti  बनने  झा  रही  है।  इस

 चीज!  के  दामों  में  जो  बहुत  उतार-चढ़ाव

 होता  रहता  है  बह  मिट  जायेगा  I  आदमी

 को  खरीदते  वक्त  मालूम  पड़ता  था  कि  पता

 नहीं  दुकानदार  क्या  कीमत  उसकी  मांग  बैठे  |

 बारगेनिंग  की  जो  बीमारी  रूसियों  से  चली

 झा  रही  थी,  जो  एक  ला-इलाज  व मारी  मालूम

 पड़ती  वी  उत्तकों  भी  सरकार  खत्म  करने  झा

 रही  है,  उसको  भी  सरकार  रोकने  जा  रही  है
 और  इस  काम  में  यह  कानून  ८रकार  के  हाथ

 मजबूत  करेगा  |

 aT)  की  बात  भी  हो  रई।  है।  इसके

 दो  भाव  चल  रहे  हैं।  एक  कंट्रोल  भाव  और

 दुसरा  बले  बाजार  को  भाव  |  दन  दोनों  में

 कोई  परिधि  नहीं  दिखाई  देती  है।  इस  दो

 भाग  के पीडे  कोई  त्तकं  या  दलील  मालूम
 नहीं  पड़ती  है।  इन  दोन  भाव  में  इतना

 ज्यादा  करे  नवदीं  होना  चाहिए  7  गांव  में  जो

 चीनी  का  कोठा  बांटने  के  लिए  दिया  जाता  हैं
 गांव  का  प्रधान  या  जो  दुकानदार  होदा  है

 वह  चोली  को  बांटता  नहीं  हैं,  एक  दो  आदमियों

 को  दे  दी  और  बाकी  को  ब्लाक  में  बेच  दिया  t

 अगर  भाव  में  इतना  ज्यादा  फर्क  न  हो  तो

 यह  जो  ब्लैक मा किट  होती  है  qu  खत्म  हो
 सकती  है  -

 शहरों  मैं  जो  लोग  रहते  हैं  उनको  चीजें

 सिलने  में  कोई  दिक्कत  नहीं  है  |  फेयर  प्र/।इस
 शाप्स  पर  उनको  ये  सब  गिल  जाती  हैं
 समस्या  गांव  की  है।  वहां  पर  न  तो  कोई
 फेयर  प्राइस'  शाप  हैं  और  न  कोश्रोग्रेटिव्ज़  हैं
 जिनमें  रोजाना  के  इस्तेमाल  की  चलें  मिल

 सकें।  किसानों  के  रोजाना  के  इस्तेमाल  की

 जो  चीजें  हैं  उनके  दाम  वहां  बहुत  बढ़े-चढ़े  हैं  1

 उनको  कंट्रोल  करने  में  दरकार  की  नति  सामने

 नहीं  ञ्  tar  जाते  बीज  का  इसमें  ज़िक्र

 आया  है।  आप  देखें  कि  किसानों  को  अच्छा

 'च  नहीं  मिलता  हैं,  बल्कि  जो  घपला  करने
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 बाले  होते  हैं  बह  घटिया  बीज  देकर  बढ़िया  बीच
 के  दाम  किसानों  से  वसूल  करते  हैं  जिससे
 किसानों  को  तकलीफ़  होती  है।

 भारत  को  अनेक  गन्ना  मिलों  पर  किसानों
 के  गन्ने  का  दाम  करोड़ो  रु०  की  तादाद  में
 बकाया  पड़ा  सुग्रा  है।  किसान  इस  बात  से

 परेश्तन  &  कि  जसे  मिलों  से  कैसा  नहीं  मिल

 रहा  है।  इसलिये  सरकार  को  जरगर  चीनी

 बनायी  है  तो  सरकार  को  टीवी  मिलों  का

 राष्ट्रीय रण  करना  होगा।  मैं  बराबर  कह
 रहा  हूं  कि  सरकार  को  डिटरणिन्ड  हो  कर

 तय  करना  है  कि  जो  हैरी  इंडस्ट्रीज  हैं  जिनका

 राष्ट्रीय  महत्व  है,  दिव का  सारे  देश  की  जनता

 से  ताल्लुक  है,  उत  सारे  उद्योगों  का  राष्ट्रीय-
 करण  करना  होगा,  इसके  अलावा  और  कोई
 चारा  नहीं  है।  सरकार  को  बाकायदा  पिसो

 स  बारे  में  निर्धारित  करनी  चाहिए  और

 जितनी  जल्दी  हम  चेत  जायेंगे  उतना  ही
 अच्छा  है।

 किसान  को  भी  आए  फ़ेयर  प्राइस  शॉप

 पर  चोटें  दिलाने  का  प्रबन्ध  करें।  तांबों  को

 जो  समस्या  है  उसका  एहसास  आपको  यहा

 बैठ  कर  नहीं  हो  रूक:  है।  भ्रमर  आप  को

 संतरी  दामों  पर  चीज़ें  दिलानी  हैं  तो  गांवों  में

 जा  करके  मार्केटिंग  पॉलिसी  को  इम्प्लीमेंट
 करना  चाहिए  -

 ग्रा शकल  हैडिन  बहुत  ग्य पारी  कर  रहे

 हैं  इसके  लिये  हम  को  बाकायदा  दस्ते  वना  कर

 रोज़ाना  की  ड्यूटी  की  तरह  चैकिंग  के  लिये

 कस्बों  और  शहर!  में  दाना  चाहिए।

 एक  बात  और  कहता  चाहता  हूं  |  बहुत
 सारी  चलें  हम  विदेशों  में  भेजते  हैं  जेसे  प्यार  ।

 तो  यह  देखें  कि  अगर  कोई  ऐसा  आइटम  है
 जिसको  बाहर  भेद  कर  विदेशी  मुद्रा  पैदा  कर

 सकते  हैं,  ऐसी  चीज  की  देश  में  खपत  को  कंट्रोल
 करके,  उसे  विदेशों  में  भेजेगा  चाहिए  ताकि

 फ़ौरन  एक्सचेंज  मिले  वह  चाहे  ऋषि  न्य
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 दाब  हो  या  कार कानों  से  उत्पादित  मूवी  हो  ।
 उसकों  बाहर  भेजना  चाहिए  ऐसी  सरकार  को
 पलिसी  बनानी  चाहिए  a

 इत  शब्द  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  संभले न
 करता  हूं।

 SHRI  K,  MAYATHEVAR  (Dindi-
 gul):  I  welcome  this  Bill.  I  would
 like  to  offer  a  few  points.  We  are
 amendding  certain  provisions  of  the
 law  specifically  connected  with  oil
 and  foodgrains.  Distribution  system
 and  price  stabilisation  are  the  two
 major  points  here.  We  should  im-
 plement  these  schemes  vigorously
 under  the  present  emergency.

 Regarding  poor  man’s  consumption
 items  like  coconut  oii,  sugar,  jingili
 oil,  groundnut  oil,  and  all  these  things, Government  should  set  up  public
 sector  distribution  centre  for  distri-
 bution  of  these  essential  commoctitics.
 It  is  not  enough  caring  for  wban
 people  alone.  The  rural  people  should
 get  more  benefit  out  of  Governmental
 activities  and  protection.

 At  present  the  rural  population  are
 unable  to  get  these  essential  commodi-
 ties  through  government  agencies.
 They  supply  to  only  towns  ang  urban
 areas  and  not  to  remete  rural  areas
 They  are  really  more  poor  than  the
 urban  population.  There  should  be
 sufficient  number  of  fair-price  shops
 set  up  by  Government  agencies.  There
 must  be  one  cooperative  centre  set  up
 by  the  Government  where  thousand
 families  or  more  reside  in  one  place.
 We  must  set  up  one  such  cooperative
 centre  to  distribute  al]  these  essential
 commodities.

 Then,  Sir,  We  hear  government's
 saying  that  we  are  self-sufficient  in
 foodgrains.  For  some  years  in  the
 past  as  also  in  this  year  and  recently
 the  prices  of  essential  commodities
 have  considerably  come  down.  But,
 in  the  last  one  or  two  months,  we  find
 that  the  price  of  cloth  has  gone  up.
 This  is  not  treated  as  an  essential

 commodity  by  Government.  Govern-
 ment  should  be  vigilant  to  arrest  the
 rising  trends  in  the  prices  of  essential
 commodities.  Kerosene,  milo,  rice  etc.
 should  be  supplied  in  every  nook  and
 corner  of  India  including  the  zural
 areas  in  order  to  avoid  or  put  an
 eng  to  the  blackmarketing  in  these
 commodities.  I  suggest  that  Gov-
 ernment  should  take  immediate  steps
 to  see  that  they  abolish  the  middle-
 men—the  commission  agents—as  this
 affects  the  sales  of  essential  commodi-
 ties  at  the  controlleq  price.  For
 example,  in  the  rural  areas,  it  is  these
 middlemen,  the  commission  agents,
 who  create  artificial  scarcity  of
 essential  commodities  and  push  up
 their  prices.  Im  this  process,  those
 who  purchase  from  the  pro@ucers,  the
 dealers,  also  raise  the  prices.  As  a
 result  of  this  the  farmer  in  the  field
 are  unable  to  get  a  fair  price  for
 their  produce.  Therefore,  I  plead  with
 the  Government  for  the  abolition  of
 the  middlemen  or  commision  agency
 system.  Necessary  steps  should  be
 taken  by  Government  in  that  direc-
 tion,

 I  am  sorry  to  state  that  cloth  and
 medicines  are  not  at  all  considered
 by  Government  of  India  or  the  State
 Governments  as  falling  under  the
 esential  commodities.  I  am  however
 happy  to  note  that  the  prices  of  es-
 sential  commodities  are  coming  down.
 But,  what  about  the  cloth  and  medi-
 eines?  Even  in  emergency—nvt  only
 in  emergency  but  even  from  950  till
 to-day  the  prices  are  going  up  end
 up.  These  could  have  come  down
 like  the  other  essential  commodities.
 What  action  has  been  taken  by  Gov-
 ernment?

 Poor  people  cannot  afford  to  pur- chase  the  costly  medicines.  These  are
 common  and  essential  and  inevitable
 commodities  used  by  both  rural  and
 urban  people,  Therefore,  I  would
 request  the  Governnment  to  lock  into
 this  matter  and  gee  that  dur:mg  emer-
 gency  the  prices  are  not  allowed  to  go
 up.  It  is  reported  in  the  paper  that  in
 Madras,  the  prices  of  medicines  are
 going  up  and  the  poor  people  are  un-



 243  «-  Essentaal  Commodities

 [Shr.  K  Mayathevar)
 able  to  purchase  the  medicines  for  the
 treatment  of  the  diseases  und,  as  a
 result  of  that,  they  are  not  rid  of  the
 disease  from  which  they  are  suffering.
 Government  should  do  somethings  in
 the  matter

 I  welcome  the  provisions  made  in
 this  Bill  in  regard  to  the  seizures  of
 essential  commodities  Stocks  are  sei7ed
 from  the  business  people,  the  wleck-
 Marketeers  by  the  government  officials
 Government  should  not  pay  any  coin
 pensation  to  these  unscrupulous  busi
 ness  people  when  stocks  are  seized
 from  them  We  will  have  to  pay  the
 compensation  for  the  essential  ccm
 modities  whey  they  are  s:zed  from  the
 farmers  who  are  keeping  them  as
 their  surpluses  by  the  dishonest
 officials  You  have  to  make  a  distinc-
 tion  between  these  two  when  you
 seize  the  essental  cammocities
 namely  the  pooor  farmers  and  the
 blackmarketeers—  businessmen

 The  Bull  is  silent  with  regard  ६0
 awarding  punishment  to  the  black-
 marketeers—offenders—on  the  official
 side  as  well  as  on  the  business  side
 Regarding  the  officials,  it  the  the  Gov-
 ernment  thinks  that  a  particular
 official  is  corrupt  ang  782  supporting
 the  hoarders  and  blackmarkteers,  they
 should  not  only  be  dismissed,  by  the
 departmental  action,  from  servic,  but
 they  should  also  be  severely  punished
 by  taking  action  under  the  relevant
 provisiong  of  the  Indran  Penal  Code
 and  other  laws  of  the  land

 Now  in  Tamil  Nadu,  I  am  told  by
 the  Distiict  Collectors  and  Divisional
 Revenue  Officers  that  the  subordinate
 Officers  hke  reverue  inspectors  teh-
 sildars  ang  district  officers  are  sup-
 porting  the  hoa.aers  They  cre  not
 implementing  the  twenty-pomt
 programme  at  ordered  by  the  Reve-
 nue  Board  members  ard  District
 Collectors  ‘These  offices  should  b*
 dealt  with  very  severely  by  the
 Government

 Regarding  the  malpractices  of
 hoarders  and  blackmarketeerz,  our
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 Goverriment  should  come  forward  to
 punish  them  with  deatn  sentence
 Why  are  you  hesitating  to  take  atrin-
 gent  action  against  people  who  are
 playing  with  the  hives  of  65  «vores
 of  people?  Not  only  MISA  should
 be  used,  but  this  punishment  should
 also  be  given  to  them  |  read  in  the
 papers  that  in  Tamil  Nadu  MISA
 has  been  applied  only  against  35
 blackmarketeers  This  is  not  sufti-
 cient  There  are  hundreds  of  black-
 marketeers  there  If  you  arrest  all
 of  of  them,  prices  will  naturally  come
 down

 I  would  only  make  this  ~equest  to
 the  hon  Minister  who  is  an  able,
 young  and  efficient  Wimster  He
 should  look  into  the  matter  very
 seriously  and  take  action  in  an  honest
 and  straightforward  manner  which
 will  safeguard  the  interest  of  the
 poor  masse,  and  the  middle  classes
 With  these  words  {  conclude  and
 also  thank  the  Chairman

 SHRI  CHINTAMANI  PANIGRAHI
 (Bhubaneswar)  I  rise  to  welcome
 this  amending  Bull  which  has  been
 brought  forward  by  the  hon  Mbonis-
 ter  after  our  experience  with  the
 original  Act  Recently  when  the
 priceg  of  some  of  the  essential  com-
 modities  were  showing  signs  of  rising,
 the  hon  Minister  himself  said  that
 ‘the  profiteers  who  were  reconciled  to
 the  emergency  were  waiting  0n  their
 wings  to  exploit  the  situation  when
 the  opportunity  arose’  That  oppor-
 tunity  came  because  of  the  monsoon
 being  delayed  by  15-20  days  There-
 fore,  they  could  try  to  raise  the  pricég
 of  certain  essential  commodities
 This  is  the  real  analysis  of  the
 problem

 This  means  that  we  have  a  market
 economy  in  this  country  end  it  is
 really  q  Herculean  effort  to  control
 at  In  the  last  one  year  we  have
 succeeded  in  controlling  the  market
 economy  where  s0  many  forces  are
 acting  ad  where  Goverument’s  con-
 trol  ig  lumited  On  production,  on
 supply,  on  the  wholesale  system,
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 Government  has  no  control;  it  is  only
 ip  distribution,  and  that  too  yhrough
 fair  price  shops  that  there  is  gome
 control.  Ultimately,  this  is  the  pre-
 sent  limiteqd  responsibility  of  the
 Government  and  Government  are
 carrying  on  with  24  lakh  fair  price
 shops.  This  is  the  limitation  which
 the  hon.  Minister  has  pointed  cut.

 In  the  limited  time  at  my  dispo-
 sal,  I  would  like  to  make  three  or
 four  suggestions  for  the  consideration
 of  the  hon.  Minister.  In  view  of  our
 past  experience,  ag  we  have  pressed
 in  this  House  many  times,  in  so  far
 as  essential  consumer  items  are
 concerned,  why  not  Government  step
 in  and  take  over  their  prodvection  in
 the  public  seclor—I  mean  production
 of  all  those  essential  commodities
 which  are  needed  by  the  poorer  sec-
 tions,  the  weaker  sections?  |  could
 see  from  this  Bill  and  from  the  situa-
 tion  in  the  country  that  perhaps  for
 many  years  toe  come,  if  ve  want  to
 deal  with  the  market  economy,  we
 have  to  be  more  stringent  in  our
 drive  against  profiteers,  noarder;  and
 blackmarketeers,  which  of  course
 Government  are,  and  are  sincerely
 doing  it.  Perhaps  it  is  a  unique  दाता
 on  our  part  that  we  have  been  able
 to  contro]  and  bring  down  the  prices
 during  the  last  one  year.  Thanks  to
 the  Minister,  the  Ministry  and  the
 Government  of  India.

 Essential  commodities  constitute
 the  first  point  of  the  twenty-point
 economic  programme.  Here  I  would
 like  to  submit  one  thing.  An  impres-
 sioy,  is  gaining  ground  in  the  country-
 side,  or  in  the  villages,  that  there  is  a
 disparity  between  the  prices  of  in-
 dustrial  products  which  the  villagers
 are  getting  and  the  prices  of  the
 agricultural  commodities  which  they
 are  producing,  which  have  been
 slashed  down.  I  do  not  know  why
 this  impression  should  be  there.  The
 rural  people  are  getting  the  products
 oc  essential  commodities  which  are
 produced  by  the  industrial  ;ector,  and
 their  prices  are  not  coming  down.
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 The  prices  of  agricultura]  commodi-
 ties,  things  such  as  coconut  oil,  rice,
 wheat,  etc.  are  going  down  and  the
 government  has  to  come  out  with
 support  prices,  I  think  there  ought
 to  be  stringent  control  on  industrial
 products  also  which  are  s0ld  in  the
 Tural  areas.

 In  regard  to  collection  and  levy,
 I  want  to  mention  this.  [  have  my
 Personal  experience  in  Orissa.  The
 levy  was  made  on  the  basis  of  land
 records  of  very  old  times;  the  re-
 cords  were  in  the  names  of  fore
 fathers,  three  generations  ago.  First
 generation  has  gone;  second  genera-
 tion  has  gone;  the  third  and  fourth
 generations  are  there  in  975  and
 3976  but  6९  basis  of  levy  was  those
 very  Old  records.  Naturally  the  High
 Court  struck  it  down.  It  is  good  that
 it  was  done  and  you  brought  in  this
 amendment.  I  know  how  much  the
 small  producers  and  gmall  farmers
 were  harassed.  One  point  in  the  20
 Point  Sconomic  programme  ig  that
 the  land  records  should  be  corrected.
 In  the  absence  of  this  thing,  the  teh-
 sildar  and  the  revenue  inspector  go
 and  say  to  a  small  farmer;  you  shail
 have  to  pay  forty  bags.  The  poor
 farmer,  how  can  he  do  ‘hat?  He
 says:  Can  I  pay  you  something  so
 that  it  could  be  reduced  and  they
 will  say:  yes;  and  it  will  be  reduc-
 ed  to  ten  bags,  Is  this  the  way  it
 should  be  done?  How  can  people
 have  faith  in  government  or  sdmini3-
 trative  machinery?  When  a  levy  is
 made  on  a  farmer,  one  has  to  look
 into  relevant  factors  such  as  whether
 it  as  dry  land  or  irrigated  land,  wet
 land  or  dry  land,  whether  it  is  cap-
 able  of  production  of  s0  much  and
 80  On.  Suppose  you  want  to  collect
 thirty  lakhs  of  tonnes  in  one  state,
 you  can  have  a  feir  idea  of  how  to
 collect  that  quantity;  it  should  be  a
 rational  method  and  it  shoulg  leave
 no  scope  for  the  whims  and  fancies
 of  particular  officials  being  brought
 into  play  which  will  lead  to  y  lot  of
 harassment  of  the  poor  and  ijliterate
 peasants,
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 I  now  come  to  the  public  distribu-

 tion  aystem.  We  cannot  solve  the
 problem  unless  we  build  self-reliant
 village  economics;  take  a  group  of
 50  or  l00  villages  and  plan  accord-
 ingly  so  that  you  can  produce  many
 of  those  things  needed  in  ;he  villa-
 ges;  that  will  also  be  in  keeping  with
 the  Gandhian  ideal,  so  that  they  may
 not  have  to  depend  upon  Bombay
 or  Ahmedabad  and  if  Mr.  George
 cannot  get  two  wagons  to  send  clothes
 the  price  of  cloth  in  some  for  cor-
 ner  Of  the  country  will  shoot  up.
 We  shall  have  to  build  ip  an  effi-
 cient  public  distribution  system.  I
 know  there  are  2.3i  lakh  fair  price
 shops  to  give  essential  items  and
 three  thousang  hostels  are  being
 supplied  with  things  for  the  benefit
 of  students.  Inspite  of  those  good
 things  which  the  government  has
 done,  the  public  distribution  system
 is  not  adequate  and  it  is  not  going
 to  meet  all  the  rising  demands  of
 consumption  of  our  ‘people  in  the
 countryside.  Therefore,  cvery  place
 must  have  a  consumer  store  where
 you  can  store  some  of  those  items;
 then  you  will  be  able  to  control  the
 market  economy.  We  are  going  to-
 wards  socialist  ideals:  let  us  try  to
 give  up  the  kind  of  mafket  economy
 which  is  also  difficult  to  control
 fully.

 SHRI  SHYAM  SUNDER  MOHA-
 PATRA  (Balasore):  Mr.  Chairman,
 I  support  the  Bil,  with  all  my  heart
 because  I  say  that  there  is  a  realistic
 appraisal  of  the  whole  situation.  The
 Prime  Minister  has  stated  timcs  with-
 out  number  that  “Special  care  should
 be  taken  to  ensure  that  there  is  no
 shortage  of  essential  commodities.”
 ‘Tere  is  no  denymg  the  fact  that  the
 the  hoarders,  blackmarketeers  and
 racketeerd  and  ‘those  who  want  to
 undermine  the  economic  progress  of
 our  country  are  our  worst  ene-
 mies  and  if  there  is  any  sec-
 tion  of  the  people  who  are  try-
 ing  to  subvert  our  economic  pro-
 gress  by  taking  advantage  of  the
 situation  of  flood  or  drought  or  short-
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 age  of  commodities,  it  4g  only  the
 economic  offenders  who  are  doing  it.

 36.29  hrs.

 [Mr.  Deputy-Speaker  in  the  Chair]
 I  am  sure  this  Bill  will  strengthen  the
 hands  of  the  Collectors,  Additional
 Collectors,  S.D.Os.  etc,  to  tackle  the
 situation  within  the  ambit  of  law.  But
 T  have  a  note  of  caution  for  the  gov-
 ernment.  Sometimes  bureaucrats  act
 with  high-handedness,  reyardless  of
 the  fact  that  the  opinion  is  something
 different.  They  will  be  very  much
 strengthenegq  by  the  powers  entrusted
 to  them  by  the  minister.  in  my  con-
 stituency  of  Balasore.  there  js  a
 place  crlleqg  Soro.  Last  year,  the
 Collector,  Mr,  R.  NW,  Senapaii,  arrested
 about  5  people,  as  they  were  found
 to  be  acting  in  a  manner  prejudicial
 to  the  interest  of  the  community.
 They  were  trading  in  esential  com-
 modities  and  involved  in  smuggling
 across  the  border  to  West  Bengal.  It
 so  happened  that  within  a  month,
 there  was  sO  much  pressure  on  him
 from  various  sections  of  the  sec-
 retariat  at  Bhuvaneswar  ang  he  had
 no  alternative  but  to  release  those  5
 people,  This  is  hyperbolic  non-sense.
 On  the  one  side  we  say  we  must
 strengthen  the  hands  of  the  Collector,
 but  if  there  is  a  good  Cuilector  trying
 to  do  some  good  to  the  community
 by  brining  to  book  economic  offenders,
 you  put  presure  on  him  and  compel
 him  to  release  the  culprils,  Simul-
 taneously,  there  are  police  officers  who
 will  take  advantage  of  the  situation.
 In  my  State,  there  are  Police  Super-
 intendents  who  will  take  advantage  of
 the  situation  ang  put  people  behind
 the  bar  under  DIR,  MISA  ory  some
 other  Act.  The  minister  should  be
 very  cautious  to  see  that  this  is
 implemanted  in  a  way  so  that  the
 people  are  happy.  After  all,  what  is
 the  summum  bonum?  The  people
 should  be  happy,  the  country  should
 progress  and  all  sections  of  the  society
 must  proceed  to  a  stage  of  egnlitaria-
 nism.  But  the  worst  enemies  today
 are  the  economic  >2ffenders  who  are
 hand  in  glove  with  the  officer  class
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 ang  the  nilnister  shoulg  be  cautious
 about  them.

 Inflation  ig  going  down  in  the
 country.  In  ‘1978-74,  according  to  Mr.
 George,  inflation  was  riding  at  u  speed
 of  2  per  cent  per  month  ang  it
 continued  for  severa]  months,  By  the
 end  of  ‘1975,  it  came  to  almost
 minimum  inflation,  Today  the  country
 is  making  good  progress.  Mr.
 George  said  two  months  ago  that
 thene  was  a  rise  in  the  prices  of  com-
 modities  between  Apri]  ang  June  to
 the  extent  of  4.7  per  cent.  Wity  was
 it  s0?  In  July,  Mr.  Om  Mehta,  the
 Minister  of  State  in  the  Ministry  of
 Home  Affairs,  had  to  advise  all  the
 State  Gevernments  to  use  MISA  and
 other  measures  drastically  against
 economic  offenders,  because  cven
 during  the  emergency,  the  cconomic
 offenders,  racketeers,  hoarders  gnd
 b’ackmarketeers  somehow  or  other
 think  that  the  emergency  has  become
 normaliseg  ang  they  can  tuke  advan-
 tage  of  the  situation.  In  every  section
 of  the  people,  we,  ‘ind  today  4  climate
 of  normalisation.  So.  the  government
 should  be  still  more  vigilant  to  see
 that  MISA,  DIR  and  other  provisions
 are  used  ruthlessly  against  economic
 offenders  and  anti-nationa]  elements.

 Production  is  going  up  and  there  is
 no  recession  today,  as  Mr.  Pai,  the
 Minister  of  Industry,  said.  I  must
 congratulate  Mr.  Pai  on  this.  The
 industrialists  have  been  giving  a  false
 conception  to  the  people  that  there  is
 net  much  of  production,  that  there  is
 recession,  that  there  is  no  scope
 for  export  of  our  goods  to  foreign
 countries,  etc.  They  create  such
 a  climate  through  the  news-
 papers  owneq  by  them.  It  is
 very  good  that  the  Minister  has
 come  forward  strongly,  saying  that
 there  is  no  recession,  India  is  not  an
 under-developed  country  Mr.  Poi
 said  on  the  fluor  pf  the  House  that
 India  is  a  developed  country  ang  we
 are  able  to  export  industrial  goods
 ang  technical  know-how  {o  foreign
 countries.  As  Mr.  Panigrahi  rightly
 said,  the  government  must  he  vigilant
 about  the  prices  of  not  only  consumer
 items  but  also  industrial  goods.  An

 hon,  member  on  the  other  side  said
 that  the  prices  of  medicineg  are  in-
 creasing.  I  read  an  article  where  found
 that  Vitamine  ध  B  Complex  and
 elixirs  are  available  in  foreign
 countries,  UK  ang  Europe  at  g  price
 which  is  0  per  cent  less  than  what  we
 are  paying  in  India.  It  appeared  in
 the  newspapers  only  a  weex  back,  It
 wag  written  by  a  correspondent  who
 was  based  at  London.  I  want  to  know
 whether  this  is  a  fact.  If  so,  Shri
 George  should  pa  more  vigilant  and
 see  that  the  medicines  come  under  the
 essential  commodities.

 It  is  true  that  this  Bill  will  not  only
 strengthen  the  hands  of  the  Collector
 but  will  also  deprive  the  economic
 offenders  the  right  to  go  to  the  court
 as  often  as  they  Jike.  But  it  will  all
 depend  upon  the  attitude  of  the
 bureaucracy,  of  the  Government.  We
 should  see  to  it  that  people  are  not
 unnecessarily  harassed.  If  wa  take
 away  from  the  person  concerneg  the
 original  and  ask  him  to  have  recourse
 to  a  photastat  copy,  how  is  it  possible
 to  function?  It  is  not  possible;  xt  is
 difficult.  He  cannot  go  to  a  court,  So,
 these  things  should  not  be  Inst  sight
 of,  Everything  depends  upon  the
 attitude  of  the  Government  and  the
 way  you  want  to  deliver  the  goods.

 If  vou  strengthen  the  hands  of  the
 Collector,  ADM.  SDO  and  police  in
 a  proper  way,  things  will  run  well.
 Bill  if  they  try  to  take  advantage  of
 the  situation,  it  wv:il  be  autucracy;
 sometimes  it  will  tend  to  become  €ven
 mobocracy,  When  we  are  striving  to
 build  an  egalitarian  society,  let  us  not
 strengthen  the  hands  of  the  bureau-
 cracy  Wat  us  function  in  the  interests
 of  the  common  man  and  let  us
 accelerate  the  20-Point  Programme,
 which  is  the  stanmum  bonum  of  cur
 economic  progress,  as  outlined  by  our
 Prime  Minister.

 SHRI  B.  V.  NAIK  (Kanara):  Mr.
 Deputy-Speaker,  Sir,  I  think  every-
 thing  that  is  worthwhile  that  has  to
 be  said  about  this  Bill  has  already
 been  mentioned,
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 [Shri  B.  V.  Naik]
 One  of  the  provisions  of  the  Bill

 says:

 “to  sell  the  whole  or  g  specified
 part  of  the  quantity  held  in  stock,
 or  produced  or  received  by  him.”

 Suppose  a  farmer  has  one  or  two
 acres  of  land  and  produces  10,  65  35
 quintals  of  a  crop,  is  he  expected  to
 sel]  the  whole  of  it,  if  it  is  found
 necessary  in  the  eyes  of  the  ordering
 authority  to  take  over  the  whole  pro-
 duce?  In  other  words,  what  has  been
 evolved  as  qa  system  of  levy,  can  it  be
 made  applicable  to  the  entire  gross
 produce,  on  the  holding  of  a  farmer?
 According  to  this  law,  which  ought  to
 reflect  the  intention  of  the  legislator
 as  to  how  he  intends  to  administer
 this  law,  a  farmer  can  be  asked  to
 part  with  the  whole  of  it.  Why  is  it
 that  you  want  to  have  such  overall  or
 such  sweeping  powers  tn  the  hands  of
 the  levying  authority?  I  think  it  is
 time  that  the  Government  itself  mod-
 fies  this  when  it  comes  to  the  agricul-
 tural  produce  Suppose  I  produce
 cloth,  or  edible  oils,  or  if  I  am  a  fac-
 tory  ownei,  Government  should  have
 the  right  to  requisition  the  entire
 quantity.  But  when  the  producer  con-
 sumes  as  of  necessity  some  of  his
 produce,  :t  has  got  to  be  delinked  I
 think  this  sort  of  power  should  not  be
 there,  either  from  the  point  of  view
 of  the  farmer,  or  from  the  point  of  the
 view  of  even  the  Government

 T  think  today  2n  our  country  the
 Food  Corporation  of  India,  the  State
 Food  Corporations  which  have  been
 Started  by  the  various  State  Govern-
 ments  and  all  the  public  storage  sys-
 tems  put  together  are  holding  nearly
 0  millon  tonnes  of  foodgrains.  I  had
 put  the  figure  at  6  milhon,  it  could
 be  more.  So,  we  have  got  the  highest
 amount  of  stock  of  foodgrains,  but
 has  the  Government,  through  the  State
 Governments  and  the  Food  Corpora-
 tion  of  India,  tried  to  evaluate  the
 storage  of  these  foodgrains  obtained
 from  the  cultivator  at  the  levy  price
 which  igs  considered  to  be  a  fair  price
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 from  all  other  points  of  view,  but
 which  is  not  necessarily  the  market
 price?  On  the  basis  of  the  limited
 personal  intimate  knewledge  which  I
 have,  I  can  say  that  one-fourth  of  the
 foodgrains  storeg  by  the  Karnataka
 State  Foog  Corporation  is  not  in  a
 good  condition.  The  hon,  Minister  can
 send  a  study  team.

 Therefore,  you  have  on  the  one  side
 deprived  the  farmer  of  a  fair  price
 which  he  could  have  got  by  making
 his  own  arrangements  even  with  the
 usurious  man  in  between,  or  at  least
 used  it  to  feed  some  people  or  cattle,
 but  you  have  held  it  under  the  system
 of  control.  and  you  are  not  able  to
 sel]  it.  This,  that  and  the  other  or-
 ders  are  to  come,  I  understand  the
 handicaps  of  the  system  under  which
 Government  functions,  but  then  you
 have  deprived  the  farmer  for  the  ex-
 plicit  purpose  of  helping  the  consu-
 mer.  and  actually  you  are  destroying
 it  in  your  storage.  Will  the  hon.  Min-
 ister  kindly  qepute  a  study  team,  at
 least  to  those  areas  where  specific  re-
 corded  complaints  have  emerged,  to
 see  the  condition  of  the  foodgrains
 stored  there?  Considering  the  nature
 of  the  distributing  apparatus,  I  feel
 that  there  are  a  number  of  issues  in-
 volved  in  this  So.  I  hope  the  neces-
 sary  exercise  will  be  undertaken  by
 Government

 क्रि  भ्रमर ताथ  विश् वालं कार  (चंडीगढ़):
 उपाध्यक्ष  महोदय,  थोड़े  समय  में  बहुत  कुछ
 कहना है  t  जो  विधेयक  हमारे  सामने  रक्षा  गया
 है  दत्त  का  तो  मैं  समर्थन  करता  हूं  कौर  जो
 मकसद  है  उस  से  भी  हम  लोग  सहमत  हैं
 लेकिन  प्रति  बात  इमप्लीवेटेशन  की  है  कि
 किस  तरह  से  इमप्लमेंटेशन  हो  रहा  है  कौर
 व्यवहार  मे  हम  कया  देखते  हैं।  इस  के
 ऊपर  विचार  करने  की  प्रा वश्य कता  है  t
 यह  बहुत  महत्वपूर्ण  विजय  है  कौर  जो  20

 सूत्री  प्रोग्राम  है  उस  के  बन्द र  भी  इस  को  काफ़ी
 महत्व  दिया  गया  है।  लेकिन  नीचे  ज।  कर,
 प्रेस  रूट  लेबिल  पर  जा  कर  आप  देखें,  जहां
 गांवों  मे  गरीब  रहते  हैं  भागा  उन्हें  इसे  शियल
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 युनस  घोर  तमाम  जरूरतें  जिन्दगी  की  चीजे
 झा सानी से  मिल  रही  हैं  था  नहीं,  इस  पर  प्यार
 विचार  करें  कौर  जा  कर  देखें  तो  प्राय  को

 मालूम  होगा  कि  हम  लोगों  को  वह  संतोष

 नहीं  दे  पाये  जो  कि  हम  देता  चाहते  हैं  भौर
 जिस के  लिये  सरकार  प्रयत्न  भी  कर  रही  है  t

 जैसे  प्राय  ने  पावर्स  झपते  हाथ  मिलीं

 झोर  उस  को  नीचे  डेलीगेट  करते  हैं,  कौर
 जेसा  एक  साथी  ने  कहा  कि  कलेक्टर  के  पास
 जो  पावर  जाती  है  दत्त  को  कलेक्टर  इस्तेमाल

 नहीं  करते  हैं,  बल्कि  इंसपेक्टर  के  लेबिल
 पर  कृतिकार  लोग  उन  पावर्स  को  इस्तेमाल
 करते  हैं  कौर  वही  तमाम  कप  को  'रिपोर्ट्स
 भो  भेजते  हैं।  दत्त  लेबिल  पर  जा  कर  देखते

 हैं  तो  पाते  हैं  कि  चाहे  देहात  हो,  चाहे  गरीब

 मजदूर  के  पास  जायें,  चाहे  भूले  नंगे  के  पास

 जायें,  सब  एक  ही  शिकायत  करते  हैं  कि  भाप
 की  नीति  ठीक  है,  इंदिरा  जी  बहुत  कुछ  कर

 रही  हैं,  लेकिन  हमारे  हाथ  में  कुछ  नहीं  प्राता

 है,  हमे  कुछ  मिलता  नही  है  ।

 हमें  यह  समझ  लेना  चाहिए  कि  जनता
 को  भलाई  के  लिए  हम  जो  काम  करना  चाहते
 हैं,  वे  व्यू रो करेंसी  की  मार्फत  नही  होंगे,  क्योंकि

 हम  ने  उस  को  इस  तरह  ट्रेन  नहीं  किया  है,
 उस  में  ऐसी  तब्दीली  नही  की  है  कि  वह  जनता
 की  सेवा  का  एक  रही  और  एलिफ़ैंट  इन्सट्रूमेंट
 बत  सके  ।  हमारी  व्यूरोक्रेटिक  मशीनरी

 पुराने  करें  पर  चल  रही  है  t  मैं  ऊपर  के
 अझफ्तरों  ककी  बात  नहीं  करता  हूं  t  वे  शिक्षित
 लोग  हैं  कौर  वे  ठीक  भावना  से  काम  करते  हैं  7
 लेकिन  सरकारी  कर्मचारियों  के  निचले  तबके
 में  करप्शन  चलती  है  at

 एसेंस  सप्लाई  के  महकमे  में  बहुत
 करप्शन  है  fi  मैंने  कुछ  इंस्पैक्टरों  को  यह  कहते
 सुना  है  कि  भव  बड़े  बड़े  प्रकार  सीधे  करप्शन
 नहीं  करते  है,  वे  हमें  कहते  हैं  कि  पैसा  लाभों  ।
 अगर  हम  उन  की  बात  नहीं  मानते
 हैं,  तो  वे  हमें  कई  तरह  से  परेशान  करते  हैं।

 वे  लोग  हमारा  मार्फत  कर प्लन  करते  हैं!
 वे  भ्र पने  हाथ  तो  साफ़  रखते  हैं  भौर  जब  कभी
 कोई  मुसीबत  भाती  है,  तो  हम  पर  पाती  हैं  t

 इन  कामों  के  लिए  सैंट्रल  गवर्नमेंट  तमाम
 जिम्मेदारी  स्टेट  गवर्नमेंट  पर  डाल  देती  है
 और  स्टेट  गवर्नमेंट  यह  ज़िम्मेदारी  इंस्पैक्टर
 शादी  छोटे  सरकारी  कर्मचारियों  पर  डाल
 देती  है  '  इत  हालत  से  हमें  कोई  रास्ता
 निकालना  है  कि  हमारा  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम
 ठीक  तरह  से  कुछ  काम  करे  ।  या  तो  कुछ
 विषयों  को  कानक्रेल्ट  सबजेक्ट  बना  कर  सैंट्रल
 गवर्नमेंट  भ्र पने  हाथ  में  पावर  ले,  या  बहु
 स्टेट  गवर्नमेट्स  को  मजबूर  करे  कि  ने  इस
 बारे  में  ज्यादा  ध्यान  रखें  7

 राज  हालत  यह  है  कि  हम  देहात  के
 आदमियों  से  एग्रीकल्चरल  प्रोड्यूस  तो
 से  लेते  है,  लेकिन  उन्हें  इंडस्ट्रियल  प्रोड्यूस
 मुहैया  नही  होती  है  |  गानों  के  लोग  हम  से  यह
 शिकायत  करते  हैं  कि  ड्राप  हम  से  सब  कुछ
 ले  लेते  है,  हम  देश  की  सेवा  करना  चाहते  हैं,
 लेकिन  आप  हमें  इंडस्ट्रियल  प्रोड्यूस  दिलाने
 का  कोई  साधन  कीजिए  ।

 जहा  तक  कीमतों  का  सम्बन्ध  है,
 दिल्ली  शहर  में  हालत  यह  है  कि  दुकानदार
 पहले  तो  कीमतें  बहुत  ऊंची  रखते  हैं,  भौर

 फिर  लिब  देते  हैं  कि  प्रधान  मंत्री  के  हुक्म  पर,
 20  नुकती  प्रोग्राम  पर  भ्रमण  करने  के

 ज्षिए  ,  हम  ने  भ्र पनी  कीमतों  मे  5  या  20
 परमिट  कमी  कर  दी  है।  पअ्रफ़ततरों  से
 मिल-जुल  कर  उन्होंने  यह  हुवा  बना
 दी  है  कि  यहां  सब  ने  कोसते  कम  कर
 दी  हैं  t  यह  जो  धोखेबाजी  चल  रही  है,  उस  से
 हमे  सावधान  रहना  हैं  ।  यह  काम  हमारे
 इंस्पैक्टरों  कौर  अरन्य  तीखे  के  कर्मचारियों  के
 जरिये  होता  है  1

 सरकार  कानून  बनायें,  लेकिन  कानून
 तभी  काम  करेगा,  जब  Lcd  इस  बात  का  हयात
 रखेगी  कि  उस  की  मशीनरी  मीचे
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 (att  wearer  विशद्ञालंकार)
 के  लेवल  पर,  जहाँ  उस  का  ताल्लुक  आम
 जनता  के  साथ,  मैन  इन  दि  स्ट्रीट  के  साथ  है,
 कैसे  काम  कर  रही  है  अगर  सरकार  ऐसा
 नही  करेगी,  तो  ये  सारे  कानून  रखे  रह  जायेंगे

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN
 THE  MINISTRY  OF  CIVIL  SUP-
 PLIES  AND  COOPERATION  (SHRI
 A.C  GEORGE)  Mr  Deputy  Speaker,
 Sir,  during  the  long  debate  on  this
 vital  amendment  to  an  important  Act,
 I  must  confesg  that  the  hon  Members
 were  extremely  cooperative  and  I  am
 thankful  for  the  unanimous  support
 which  was  offered  by  this  august
 House  to  this  amending  Bill

 The  general  tenor  of  the  debate  was
 that  even  when  all  the  hon  Members
 unanimously  appreciated  the  intention
 behing  this  move,  quite  a  few  of  them
 cautioned  the  Government  that  the
 implementation  has  to  be  careful
 There  were  apprehensions  that  it  mav
 be  misused  there  was  a  feeling  that
 perhaps  the  entire  success  depends
 not  only  on  the  wording  of  the  Act
 Or  the  amendment  but  on  the  spirit  in
 which  it  is  implemented  specially  as
 many  of  my  learned  friends  pointed
 out  we  are  handing  over  powers  from
 Parliament  to  State  Governments  and
 State  Governments  to  district  autho-
 tities  Government  eo  take  note  of
 this  word  of  caution,  it  is  a  well-
 intentioned  werning,  and  we  do  take
 note  of  the  various,  other  suggestions
 also  given  by  the  hon  Members

 About  the  different  provisiuns  of
 this  legislation,  some  genuine  doubts
 have  been  expressed  by  some  hon
 friends  I  will  start  with  Mr  Naik,
 who  spoke  towards  the  end  of  the  de-
 hate  He  has  expressed  his  own  fears
 as  to  how  it  affect.  the  farmer,  he
 was  talking  about  ‘the  whole  or  part
 of  it’)  I  may  bring  it  to  his  notice
 that  this  is  only  an  enabling  provi-
 sion  In  the  case  of  a  rice  mill,  say,
 in  Punjab  the  extent  of  levy  is  as
 high  as  BO  =r  cent,  but  in  the  case  of
 small  cultivators—I  am  sure  the  hon
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 normally  empteg  from  the  levy
 That  zs  why,  we  use  the  term  ‘graded
 system  of  levy’  because,  after  a  par-
 twular  ceihng,  graded  levy  operates
 All  the  same,  we  do  take  note  of  what
 was  mentioned  by  Mr  Naik  As  I
 have  said,  this  is  only  an  enabling
 clause—where  the  whole  or  part  .’
 Reing  an  enabling  clause—and  we
 take  note  of  all  the  fears  and  appre-
 hensions  expressed  by  him—at  will  be
 implemented  and  executed  as  per  the
 provisions  of  the  other  clauses  Our
 intention  ig  not  to  haress  the  farmers,
 especially  the  smallest  amongst  them,
 it  is  our  intention  that  the  levy  5
 taken  from  the  ng  farmer  Even  in
 mplementation,  T  cay,  assure  the
 House,  we  will  be  considerate  when
 we  tackle  matters  connected  with  poor
 farmers  who  may  not  be  aware  of
 every  legislation  anj  all  other  rules
 and  regulations

 As  has  been  pointed  out,  we  do
 want  to  handle  the  trade  and  mdus-
 try  when  they  show  signs  of  going  in
 the  wrong  way  We  take  pride—and
 even  the  worst  critics  concede  this—
 that  in  this  country  we  have  been  able
 to  contayn  the  inflation  and  bring
 down  prices  and  stabilise  them  at  a
 reasonable  level  In  October,  974
 when  we  were  having  an  inflationary
 rate  of  nearly  30  per  cent  and  the
 whole  sale  price  index  was  nearly  332,
 we  had  certain  very  rigiq  enforce-
 ment  measures  taken  by  the  Home
 Ministry  end  the  Finance  Ministry,
 and  some  positive  measures  were
 taken  for  streamlining  the  public  dis-
 tribution  system  On  26th  June,
 Emergency  was  declared,  ang  on  that
 day  the  wholesale  price  index  was
 32  During  the  past  one  year,  we
 have  been  able  to  bring  down  the
 prices  to  a  reasonable  level  In  this
 House,  on  more  than  two  or  three
 occasions,  I  have  expressed  the  view
 that  if  is  not  the  intention  of  the
 Government,  especially  when  we
 deal  with  agricultural  commodities,  to
 bring  about  a  crash  in  prices  IT  do
 not  want  to  tell  the  House  every  day
 that  yesterday  the  price  was  20,  to-
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 day  it  is  9  and  tomorrow  it  will  be
 48  and  all  that,  That  is  not  our  in-
 tention.  Our  intention  is  not  to  bring
 down  the  prices  every  day;  we  do  not
 want  to  bring  about  a  crash  in  pri-
 cea.  Our  intention  is  to  bring  down
 Prices  to  a  reasonable  level  and  see
 that  prices  are  stabilised  at  that  level.
 The  basic  purpose  is  to  see  that  the
 consumer  gets  at  a  reasonable  price
 and  the  farmer  gets  a  remunerative
 and  encouraging  price;  it  should  be
 remunerative  so  that  he  may  go  in
 for  the  next  cultivation.  Otherwise,
 ‘we  may  be  happy  with  low  prices  this
 year,  but  the  farmers  wil]  not  have
 the  incentive  for  producing  more,  and
 next  year  we  may  have  to  pay
 ftr  it.  (Interruptions)

 AN  HON.  MEMBER:  Only  the  con-
 sumers  are  being  looted.

 SHRI  A.  C.  GEORGE:  I  thought  the
 hon.  Members  would  appreciate  our
 basic  intentions  which  I  was  mention-
 ing.

 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE  (How-
 rah);  Intentions  are  good.

 SHRI  A.  C.  GEORGE:  That  is  ysre-
 cisely  why  I  said  that  we  take  note
 of  the  caution  given  by  the  members
 in  respect  of  implementation.  I  was
 explaining  the  intention  and  I  was
 accepting  the  warning  given  by  the
 Members  that  implementation  is  the
 most  important  thing.

 Up  to  March  ang  April  we  were  able
 to  bring  down  the  prices  rather  steadi-
 ly  and  bring  it  down  to  a  particular
 leve]  when  the  wholesale  price  index
 which  was  332  in  September  1974,  4\2
 on  the  eve  of  the  Emergency,  was
 brought  down  to  283  which  was  the
 price  level  existing  exactly  24  months
 prior  to  that.  This  is  a  unique  record.
 But  there  was  some  feeling  that  in
 some  items  the  farmer  was  not  getting
 a  remunerative  price.  I  might  bring  it
 to  the  notice  of  this  august  House  that
 at  that  time  there  was  a  criticism  and
 a  hue  ang  cry  was  raised  that  in  some
 of  the  farming  and  producing  areas
 like  Gujarat,  Tamil  Nadu  and  even
 646  LS—9.

 Maharashtra  in  one  item,  that  is
 groundnut,  since  the  prices  came
 down  to  a  level  of  Rs,  3.75
 per  kg.  for  the  groundnut  oil,
 the  groundnut  price  was  not  re-
 munerative,  that  we  must  give  a  sup-
 port  price,  we  must  export,  we  must
 take  remedial  measures  and  that  we
 must  remove  the  glut.  Well-inten-
 tioned  suggestions,  Then  certain  reme-
 dial  measures  had  to  be  taken.  Even
 to-day  in  the  basic  items  of  wheat,  rice
 and  other  foodgrains,  I  am  sure  hon.
 Members  will  agree  with  me  that  it  is
 almost  on  a  plateau,  rather  steady  and
 stable.  There  may  be  a  small  ftuctua-
 tion  this  side  and  that  side,  but,  by
 and  large,  the  reports  from  all  over  the
 country  are  that  at  least  in  foodgrains
 the  prices  are  rather  stable.  Mr  Naik
 was  pointing  out  that  we  have  a  super
 burper  crop.  We  have  a  comfortable
 situation  and  if  there  is  any  particular
 pocket  of  scarcity  or  difficult  area,  if
 it  8  brought  to  the  notice  of  the  8०
 vernment,  I  am  sure—some  members
 are  saying  that  there  may  be  a  few
 pockets  or  areas  where  there  may  be
 some  _  difficulties—we  are  in  a  very
 comfortable  position  and  we  need  not
 be  apolegetic  and  we  need  not  take
 any  alibi.  If  there  is  any  pocket  of
 scarcity,  the  government  js  in  a  posi-
 tion  to  remedy  the  situation....

 DR.  RANEN  SEN  (Barasat):  Why
 then  the  prices  are  rising  when  there
 is  no  scarcity?

 SHRI  A.  C  GEORGE:  If  you  could
 specifically  point  out  one  item--I  am
 not  saying  that  in  this  vast  country
 everywhere  it  is  a  paradise,  there  may
 be,  due  to  transportation  difficulties
 or  flood  situation  or  some  other  boftle-
 necks  some  areas  where  there  may  be
 difficulties.  But  if  it  is  brought  to  the
 notice  of  the  government,  we  have  a
 very  comfortable  stock  dosi{tion  and
 naturally  we  can  take  remedial
 measures.

 During  the  past  twom  months,  there
 was  some  difficulty  felt  about  eaible
 oils,  As  I  explained  in  the  House
 yesterday  and  on  quite  a  few  occa-
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 sions,  we  are  taking  some  measures
 to  see  that  for  the  next  two  weeks
 -when  we  expect  the  new  crop  to  come
 dn,  the  supply  position  is  kept  at  an
 even  level  and  even  ad  hoc  measures
 are  taken  to  see  that  till  the  new
 crop  arrives,  till  the  5th  September  or
 so,  we  are  quite  alert  and  alive  to  this
 problem.

 There  wag  a  point  expressed  by  my
 friend,  Mr.  Goswami,  that  in  this
 amendment,  the  provision  regarding

 -original  and  copying  the  documents
 will  cause  hardship.  Sir,  there  are
 Quite  a  few  instances  when  our  trade—
 some  of  these  people  when  they  are
 caught,  are  very  clever—were  tamper-
 ing  with  the  records,  In  a  meeting  of
 the  different  States,  the  Civil  Supply
 Commissioners,  Food  Departmen‘  offi-
 cialg  and  the  Ministers  were  very
 emphatic  and  there  was  a  unanimous
 request  from  all  the  States  that  some
 changes  were  necessary  and  that  there
 were  quite  a  few  cases  when  even
 guilty  people  went  scotfree.  So,  in  this
 context  and  because,  according  to  the
 Indian  Evidence  Act,  the  orginal  has
 to  be  given  the  weightage,  and  only  in
 that  context  we  have  made  a  provision
 that  the  original  may  be  retained  by
 the  prosecution  and  copies  be  given.
 J  had  said  that  there  might  be  some
 difficulties  but  in  the  matter  of  im-
 plementation  we  wil]  see  that  this  type
 of  hardship  does  not  occur  and  the
 cases  are  disposed  of  as  quickly  as
 possible  If  the  person  is  innocent,  we
 ‘will  see  to  it  that  his  case  is  proved
 but,  till  that  time,  since  various  ins-
 tances  are  there  where  the  originals
 ‘were  tampered  with,  we  may  be  con-
 straineg  to  retain  the  originals.  But,
 as  I  said,  in  the  implementation,  not
 only  this  point  but  every  other  point
 mentioned  by  the  hon.  Members  have
 been  taken  note  of  and  we  will  see
 that  the  hardship  is  minimised  to  peo-
 ple  who  are  genuinely  by  some  chance
 innocent,

 १6.39  brs.

 {Serr  P.  PARTHASARATHY
 Chair]

 in  the
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 Just  because  the  monsoon  happens  to
 to  be  delayed  or  a  bit  late,  some  of
 the  traders  were  just  waiting  on  the
 wings  to  get  hold  of  the  earliest  op-
 portunity  when  they  could  exploit
 the  situation.  If  there  is  slight  delay
 in  the  monsoon,  they  think,  this  is  the
 best  time  to  do  hoarding  and  cause
 artificial  scarcity.  On  this  occasion,
 when  we  are  passing  an  important
 legislation,  I  request  trade  and  indus-
 try  to  reconcile  themselves  to  the
 spirit  of  democracy  instead  of  trying
 to  indulge  in  guerilla  warfare  or
 skirmishes  thinking  that  opportunities
 will  come  when  they  can  exploit  the
 situation.  4

 77.00  brs.

 Certain  points  were  made  sbout
 prices  of  articles  going  up.  I  am  not
 trying  to  impress  this  House  with
 statistics.  But  what  I  say  is  that  let
 us  not  be  panciky.  I  will  give  figures
 of  the  latest  wholesale  price  index.
 The  latest  figure  of  l4th  August  is
 309.  At  this  time  last  year  this  was
 3l.  While  saving  this  I  am  not
 saying  that  we  could  in  any  way  be
 complacent,  but  what  I  say  is  that  this
 Phenomenon  should  not  make  us
 panicky  at  all.  Also  the  fact  that
 prices  have  been  brought  out  and  we
 have  brought  down  inflation  should
 not  also  make  us  complacent.  So,
 in  our  approach  towards  these  essen-
 tial  commodities  we  are  trying  to  be
 more  vigilant,  more  alert  and  more
 stringent,  in  dealing  with  trade  and
 industry  throughout.

 This  brings  us  to  a  certain  line  of
 thinking,  namely,  the  consume:  pro-
 tection  movement.  The  consumer
 protection  movement  has  to  be  more
 elaborate,  more  comprehensive  and
 more  effective.  Even  this  legislation
 igs  only  a  part  of  this  consumer  pro-
 tection  movement.  When  we  see  this
 in  the  international  context  even  this
 Consumer  Protection  Movement  it-
 self  is  a  movement  of  fairly  recent
 origin.  It  is  a  comparatively  new
 phenomenon.  Even  in  western  coun-
 tries  this  movement  is  only  recently
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 develdping.  Sometime  back  I  had  an
 opportunity  to  visit  some  of  the
 countries  where  consumer  protectior
 mavement  was  gaining  strengthen  and
 momentum.  In  Sweden  they  have  got
 consumer  ombudsman  where  there  is
 constant  vigil  over  the  quality,  qan-
 tity  and  price  charged  to  the  consu-
 “mers.

 SHRI  C.  K.  CHANDRAPPAN  (Tel-
 licherry):  Here  in  Delhi  we  had  a
 big  consumer  protection  movement
 which  resulteq  in  the  formation  of  a
 Coffee  House  in  Connaugt  place.  Now
 this  has  been  smashed  and  nodbody
 has  cared  to  afford  an  alternative  site
 for  them.  Is  this  the  way  of  pro-
 tecting  consumer  movement,  I  don’t
 know.

 SHRI  A.  2.  GEORGE:  Smashing  of
 a  building  which  perhaps  was  in  an
 unauthoriseg  area  cannot  be  pointed
 out  as  an  anti-consumer  measure.  I
 also  share  the  feeling  for  coffee  just
 as  Mr.  Chandrappan  and  all  facilities
 to  be  provided  in  this  regard  wil]  only
 be  appreciated  by  me  and  encouraged
 by  me.  In  Denmark,  the  consumer
 ombudsman  during  the  last  three  or
 four  years  has  made  a_  real  impact.

 In  U.K.  it  is  very  interesting  to  note
 that  for  any  item,  if  a  manufacturer
 wants  to  increase  the  price  even  by
 the  slightest  level,  he  has  to  take  the
 permission  from  the  Pmces  Commis-
 sion.  In  the  U.SA.,  the  Consumer
 Productivity  Council  and  the  Federal
 Trade  Commission  are  making  effec-
 tive  efforts  in  the  matter  of  consumer
 protection.

 You  are  aware  of  the  movement  of
 the  consumer  awareness  that  has
 happened  in  this  country.  I  shall

 ‘spend  two  or  three  minutes  on  the
 movement  to  tell  you  how  the  move-
 ment  could  be  built  up  in  a  country.
 That  can  only  be  done  by  the  Con-
 sumer  awareness.  In  March  and
 April,  the  prices  came  down  to  a
 comparatively  low  level.  There  were
 nearly  2.5  lakhs  public  distribution
 centres  that  were  mentioned  which,
 i  concede,  are  not  enough  in  a  norma]

 situation.  We  are  havnig  a  very  very
 disappointing  experience  with  our
 villagers  who  have  stopped  patronis-
 ing  the  public  distribution  outlet—
 May  be  2.5  lakhs  pubhc  distribution
 centres  are  not  adequate  or  may  be,
 these  2.5  lakhs  public  distribution
 points  were  not  properly  patronised
 by  the  consumers.

 This  is  understandable  because  in
 our  village  the  system  of  trading  is
 by  our  retailers  who  are  also  in  a
 way  small  bankers  giving  credit  and
 getting  the  payment  at  the  end  of  a
 week  and  all  that.  The  public  distri-
 bution  system  can  grow  to  a  level  of
 normalcy  and  be  sustained  and  be
 an  effective  service  to  the  country
 only  if  there  is  consumer  awareness
 to  see  that  this  js  patronised  also.  It
 is  a  Tong  process.  I  was  only  men-
 tioning  that  any  consumer  movement
 can  only  come  from  the  consumer
 awareness  ang  the  consumer  resis-
 tance.  In  a  country  like  ours,  this
 is  a  congenial  atmosphere  where
 different  measures  can  really  be
 effective,  where  we  cannot  quarrel
 with  the  instruments  and  the  mea-
 sures  that  are  available.

 This  is  the  time  which  is  best  suited
 to  biuld  up  the  public  distribution
 system  as  well  as  the  consumer
 movement.  We  are  thinking  of,  as
 some  hon.  Members  pointed  out  here,
 bringing  in  a  comprehensive  legisla-
 tion  to  take  care  of  the  various  con-
 sumer  protection  measures.  Regard-
 ing  adulteration,  there  were  so  many
 complaints.  Also  there  were  so  many
 complaints  regarding  underweigh-
 ment,  undermeasurement  and  cheat~
 ing  in  weights.  Also  there  were  lots
 of  complaints  during  the  past  one
 year.  By  the  Packaging  Commodities
 Regulation  Order,  to  some  extent,  it
 has  been  checked.  But,  I  do  not
 think  that  it  is  completely  satisfac-
 tory.  About  the  cheating  in  publicity
 ang  claiming  a  lot  of  exaggerated
 claims  or  trying  to  cheat  or  decive
 the  consumers  by  wrong  advertise-~
 ments  and  wrong  publicity  campaign,
 I  would  say  that  these  are  al!  diffe-
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 rent  defects  in  our  trading  systems.
 About  the  distribution  costs,  we  are
 absolutely  clear  in  our  minds.  (In-
 terruptions).  In  order  to  bring  down
 the  prices  at  the  consumers  level,
 the  cost  of  manufacture,  we  do  find
 wn  interesting  phenomenon  where
 even  after  fhis  passes  on  from  the
 hands  of  the  manufacturer,  there  are
 various  tiers  of  distribution,  the  dis-
 tribution  agents,  about  which  Mr.
 Mayathevan  was  saying—the  existent,
 non-existent  and  imaginary  and  yet-
 to-be-born  sole  selling  agents—which
 do  not  serve  any  social  purpose
 There  may  perhaps  be  some  arrange-
 mrent  between  them  and  their  brother-
 in-law.  That  is  why  I  say  that  sole
 selling  agents  do  not  serve  any  social
 purpose.  They  will  serve  only  the
 wholesalers,  the  retailers  and  so  on
 ang  so  forth  but  the  time  it  passes
 from  the  different  existent  and  non-
 existent,  different  required  and  not
 required  tiers  of  distribution  and,  ul-
 timately.  when  it  comes  into  the
 bands  of  the  consumers,  the  prices
 may  not  have  any  relevance  at  all  as
 to  what  gain  has  gone  to  the  manu-
 facturer—the  company.  We  have  also
 identifieg  a  few  items  of  essential
 commodities  and  we  shal]  watch  their
 distribution  right  from  the  manufac-
 turing  level  to  the  consumer  level  to
 take  care  of  the  prices  Our  inten-
 tion  3s  to  closely  examine  how  far  the
 existing  sole  selling  agencies  serve
 the  purpose  relevant  to  the  social
 situation

 As  regards  the  socalled  commission
 agents,  the  retailers,  in  a  big  country
 like  ours,  from  the  manufacturing
 points  there  is  a  long  haulage  rut.ming
 to  500  to  2000  to  miles  or  so,  I  do
 eoncede  that  certain  tiers  of  distribu-
 tion  points  may  be  needed.  But,  if  it
 does  not  serve  any  purpose  at  all
 other  than  passing  of  a  certain  com-
 mission  back  to  the  consumer  or  for
 sharing  it  by  a  certain  arrangement,
 we  shall  closely  scrutinise  the  distri-
 bution  agencies  of  the  major  essential
 items  and  shall  take  up  the  remedia)
 measures.

 i
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 I  am  thankful  to  the  House  for
 giving  very  encouraging  comments
 as  well  ag  suggestions  for  this  opera-~
 tion  which  is  of  topmost  and  of  vite!
 importance  because  in  the  20-Point
 Economic  Programme  presenteg  by
 our  Prime  Minister  before  the  people,
 the  very  first  items  is  how  best  to  see
 that  at  least  the  bare  essential  muni-
 mum  consumption  items  by  the
 Masses  are  given  at  a  reasonable  price
 and  they  are  assured  of  their  required
 quantity.

 A;  the  topmost  item  of  topmost
 priority  for  the  common  ma@n,  I  hope
 the  spirit  behind  this  legislation  which
 is  only  a  humble  attempt,  will  be  ap-
 preciated  and  hon  members  चा  co-  *
 operate  and  help  in  building  up  a
 movement  which  will
 serve  the  country

 DR.  RANEN  SEN:  He  was  speak-
 ing  about  delayed  monsoon  and
 searcity)  pockets  Is  it  pot  a  fact
 that  urices  started  rising  in  March
 when  there  was  no  question  of  mon-
 soon  and  no  question  of  scarcity?
 There  was  abundance  in  the  country
 then

 SHRI  A.  C.  GEORGE:  The  position
 is  very  clear.  The  prices  of  the  items  4
 which  we  are  speaking  of  started
 going  up  only  in  May.

 DR.  RANEN  SEN:  No,  no.

 SHRI  A.  C  GEORGE:  I  cannot
 agree  to  it.  The  figures  are  very
 telling  The  lowest  figure  of  the
 wholesale  price  index  was  during  the
 last  week  of  March  and  the  first  week
 of  April.  It  stood  there  till  5  April.
 Subsequently  slowly  certain  items
 went  up  Even  when  it  was  going
 up,  in  regarg  to  one  item  which  has
 been  long  debated,  groundnut,  the
 price,  started  going  up  only  towards
 the  end  of  May,  because  I  distinctly
 remember  a  telegram  from  Gujarat
 saying  that  we  may  have  to  offer  sup-
 port  price,  This  was  in  the  first  week
 of  May.

 ultimately  ™
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 SHRI  DINESH  CHANDRA  GO-
 SWAMI:  In  the  case  of  seizure,  you
 have  given  the  entire  power  to  the
 Collector  whereas  in  the  case  of  con-
 fiscation,  there  is  a  right  of  appeal  to
 a  judicial  authority.  The  former  may
 lead  in  many  cases  to  corruption.
 Would  you  have  fresh  thinking  on
 having  an  appellate  authority  or  some
 other  body  to  scrutinise  she  Collec-
 tor’s  order  and  see  that  it  :s  proper?

 Then  as  regards  documents,  evidence
 is  based  always  on  the  original.  You
 can  always  ask  the  other  party  to
 produce  the  original  in  a  court  of  law
 ang  the  court  will  draw  an  adverst
 inference  against  the  party  if  the
 original  is  not  produced.

 SHRI  A.  C.  GEORGE:  I  do  appre-
 ciate  the  spirit  of  the  hon.  Member's
 suggestion.  Seizure  is  only  the  first
 stage  of  the  confiscation  proceeding.
 All  cases  of  seizure  may  not  eng  in
 confiscation.  The  Collector  may  de-
 cide  that  the  seizure  was  not  valid
 or  necessary  or  there  was  no  infringe-
 ment  of  the  Act  when  the  proceedings
 started.  Though  I  find  it  difficult  to
 accept  the  changes  suggested  by  the
 hon.  member,  I  can  assure  the  House
 that  proper  care  will  be  tuken  to  see
 that  the  powers  that  are  handed  over
 through  the  State  to  the  district
 authorities  are  exercised  carefully.
 Even  in  the  matter  of  enlarging  the
 definition  of  ‘Collector’  it  is  not  below
 the  rank  of  Sub-Divisional  Officer.
 ‘But  extreme  care  will  be  taken  to  sec
 that  these  powers  are  not  misused.

 SHRI  M.  C.  DAGA:  From  Delhi,
 you  will  administer  the  Sub-Divi-
 ‘sional  Officer  in  a  district!

 MR.  CHAIRMAN:  Please  :ooperate
 ‘The  question  is:

 “That  the  Bill  further  to  amend
 the  Essential  Commodities  Act,
 1955,  as  passeg  by  Rajya  Sabha,  be
 taken  into  consideration”.

 The  motion  was  adopted.
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 MR.  CHAIRMAN:  We  shall  now
 take  up  clause  by  clause  considera-
 tion.  The  question  is:

 “That  clause  2  stand  part  of  the
 Bill”.

 The  motion  was  adopted.

 Clause  2  was  added  to  the  Bill.

 Clause  3—(Amendment  of  Section  ५)

 MR.  CHAIRMAN:  We  shall  now
 take  up  clause  3.  There  are  two
 amendments  by  Shri  Bhogendra  Jha
 and  one  by  Shri  B.  V.  Naik.

 SHRI  B.  V.  NAIK  (Kanara):  Sir,  I
 am  moving  my  amendment  No.  I
 which  reads  as  follows.  I  beg  to
 move:

 Page  2,  line  8,—

 for  “person  or  class  of  persons”
 substitute  “public  persons  or  class

 of  public  persons”.  ()

 Sir,  the  relevant  portion  in  clause  3
 reads  as  follows:

 “in  the  case  of  any  such  commo-
 dity  which  is  likely  to  be  produced
 or  received  by  him,  to  se!l  the
 whole  or  a  specified  part  of  such
 commodity  when  produced  or
 received  by  him,  to  the  Central
 Government  or  a  State  Government
 or  to  an  officer  or  agent  of  such
 Government  or’  to  a  Corporation
 owneg  or  controlleq  by  such  Gov-
 ernment  or  to  such  other  person
 or  class  of  persons  we

 I  request  the  hon  Minister  to  xccept
 my  amendment  which  wil  make  it
 read  “such  other  public  person  or
 class  of  public  persons”.  J  have  not
 understood  what  “the  class  of  per-
 sons”  jn  this  clause  means.  When  I
 say  a  ‘public  person’,  I  mean  this.  We
 have  a  large  number  of  people  who
 have  grown’  up,  individual  private
 enterprises,  who  have  grown  up  in
 this  country  on  the  fringe  of  our
 public  sector,  on  the  fringe  of  the
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 public  works  department  and  forest
 department,  public  sector  enterprise
 in  the  food  trade.  In  the  case  of  a
 corporation  they  have  their  accounts
 and  records  and  they  are  accountable
 ultimately  to  the  corporation,  accoun-
 tant  general  and  controller  general.
 In  the  case  of  a  firm,  private  limited
 or  some  other  concern,  it  is  also
 auditable  ang  accountable  to  some-
 body  at  least.  But  in  the  case  of  a
 private  being,  I  am  dealing  with  food
 and  such  other  essential  commodities
 handed  over  to  me,  The  collector
 takes  about  00  tonnes  and  hands
 it  over  to  Mr.  X.  What  does  he  do
 with  that  commodity?  What  is  the
 measure  of  the  control  of  your  de-
 partment?

 What  is  the
 accountability?
 my  point?

 private  person’s
 Have  I  registered

 MR.  CHAIRMAN:  You  have  made
 your  point.  Than  you,

 SHRI  BHOGENDRA  JHA:
 to  move:

 I  beg

 Page  2,  line  42,—

 after  “edible  oils,”  tnsert—

 “drugs,  raw  cotton,  cotton  or
 wollen  textiles,  sugar”  (2)

 Page  3,—

 omit  line  l  (3)

 SHRI  A.  C.  GEORGE  This  deals
 with  food  items.  Please  read  3(A).

 SHRI  BHOGENDRA  JHA:  I  lave
 my  reservations  about  what  you  say.
 Here  it  75  with  reterence  to  the
 person  whose  goods  are  seized.  One
 thing  is  that  controlled  price  shall  be
 taken  into  consideration.  The  other
 thing  is  the  reasonable  price  to  the
 eonsumers.  You  have  said  here
 ‘general  crop  prospects’.  The  crop
 prospects  vary  from  week  to  week;
 4६  may  be  very  good  today  but  be-
 cause  of  untimely  rains  or  drought,  it

 _BUGUST  26,  i076

 may  be  different,  say  after  a  week
 hence.  It  will  be  impossible.  You
 cannot  get  hold  of  any  officer  ana
 none  will  be  accountable.  So,  this
 should  be  deleted.  It  will  defeat  the
 whole  purpose  of  the  Bill.

 SHRI  A.  C.  GEORGE:  I  am  sorry
 T  cannot  accept  any  of  these  amend-
 ments.

 MR.  CHAIRMAN:  I  will  now  put
 amendments  Nos.  l,  2  and  3  to  the
 vote  of  the  House.

 Amendments  Nos.  i  to  3  were  put  and
 negatived.

 MR.  CHAIRMAN:  The  question  Ss.
 “That  clause  3  stand  part  of  the Bull.”

 The  motion  was  adopted.

 Clause  3  was  added  to  the  Bill.

 Clauses  4  to  9,  clause  l,  the  Enuctinz
 Formula  and  the  Title  were  added  to

 the  Bill.

 SHRI  A.  C.  GEORGE;
 move:

 I  beg  to

 “That  the  Bull  be  passed.”

 MR  CHAIRMAN:  Motion  moved:  a
 “That  the  Bill  be  passed.”

 SHRI  BHOGENDRA  JHA:  Sir,  the
 minister  has  talked  about  the  public
 distribution  system.  But  here  we  have
 got  the  whole  power  complex  of  the
 wholesalers.  Even  during  emergency,
 they  have  been  given  huge  amounts
 by  the  public  financial  institutions
 to  corner  stocks  and  create  artificial
 searcity  l  am  quoting  the  minister
 himself  who  had  narrated  at  Bombay
 that  hoarding  and  blackmarketing
 have  caused  the  rise  mm  prices.  When
 the  wholesale  traders  are  given  money
 by  the  State,  how  can  they  allow  the
 small  cooperatives  to  function,  This
 government  does  not  give  money  to
 the  Cotton  Corporation  of  India  to
 purchase  raw  jute  from  the  produ-
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 cers,  Here  you  cannot  blame  nature
 @r  weather.  The  minister  himself
 said  that  there  is  a  bumper  crop  in
 ground  nuts,  other  oil  seeds  ang  food-
 grains.  The  government  should  pick
 up  courage  ang  nationalise  the  whole-
 sale  trade  in  essential  commoilities,
 particularly  in  foodgrains.  People  are
 mot  able  to  understang  the  position
 where  the  producers  get  for  below
 the  procurement  price.  I  had  been  to
 several  places  and  the  people  are
 saying,  “Please  see  that  we  get  the
 Procurement  price.”  Wheut  is  selling
 at  Rs.  90  or  85  per  quintal  in  Har-
 yana,  Punjab  ang  Rajasthan,  but  here
 the  prices  have  risen.  I  have  got  the
 latest  figures  supplied  to  me  on  24th
 August.  In  Bihar,  the  wholesale  price
 of  paddy  on  7th  August  was  Rs.  5
 per  quintal  whereas  the  procurement
 price  was  Rs.  74.  In  Maharashtra,
 wheat  was  selling  at  Rs.  25  to  35
 per  quintal  on  l4th  August.  In  U.P.
 it  was  Rs.  127,  In  Western  UP,  the
 people  were  crying  that  they  should
 be  given  at  least  the  procurement
 price  of  Rs  105.  The  worst  case  ig  in
 respect  of  cotton.  In  Andhra  Pradesh
 the  price  was  Rs.  365  and  the  latest
 Price  on  l3th  August  was  Rs.  472,  a

 ‘e  of  Rs.  07  per  candy.

 The  other  day  the  Minister  was
 disputing  my  statements.  I  am  pur-
 chasing  from  the  public  distribution
 system  With  your  permission,  I
 would  like  to  lay  on  the  Table  a  copy
 of  the  cash  memo  which  shows  that
 four  kilos  of  mustard  oil,  ९0४5
 Rs.  34.65  at  the  Super  Bazar.  It  is
 difficult  for  us  to  understand  this.
 There  is  abundance  of  production  and
 still  this  is  the  position,  Their
 Strategy  is  larger  import  of  edible
 oils  and  limitation  on  consumption,
 larger  import  of  cotton  ang  larger
 Telease  of  sugar.

 Is  not  there  a  total  fallure  of  the
 Government?  Someone  should  be  held
 accountable  for  this.  Someone  must
 have  to  pay  for  this,  There  should
 be  a  national  policy.  Now  both  the
 peasants  and  the  consumers  are  looted.
 The  present  policy  of  the  Government
 is  harming  the  consumers,  the  pro.
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 ducers  and  also  the  nation.  There-
 fore,  even  now  the  Government  should
 pick  up  courage  to  nationalise  sugar,
 textile  and  jute  industry  and  also  the
 wholesale  trade  in  foodgrains  and
 other  essential  commodities,

 I  welcome  this  Bill,  because  it  will
 strengthen  the  hands  of  the  officers
 in  dealing  with  certain  essential
 commodities.  But  this  is  not  the  rch.
 remedy.  More  effective  steps  should
 be  taken.

 क्रि  इस्हाक  रूपाली  (प्रम रोहा)
 चेयरमैन  साहब,  यह  बिल  पास  हो  रहा
 है,  इसके  सिलसिले  मे  मैं  चन्द  सेशन्स  देना

 चाहता  हूं  कौर  चाहता  हु  कि  मिनिस्टर  साहब
 इस  के  इम्प्लीमेन्टेशन  मे  इन  बातों  का  खयाल

 रखें  t  हमारे  जैसे  बड़े  महक  के  लिए  एसेंशियल
 कमाहिटीज़  की  सप्लाई  का  सवाल  एक  बड़ा

 मरहम  सवाल  है  1  यह  बिल्कुल  सही  है,  जैसा

 कि  कई  मेम्बरों  ने  यहा  पर  कहा  कि  इसमें
 यहां  पर  कोई  पार्टी  डिफ़ रेस  नही  है।  प्रपोद्जीशन
 और  कांग्रेस  के  सभी  लोगों  ने  कहा  है  कि

 प्राइसेस  कहां  से  कहा  पहुंच  गई  हैं।  मैं  मालूम
 करना  चाहता  है  कि  शुगर  में  क्या  मुसीबत  झा

 गई,  शुगर  कहा  खली  गई?  सरकार  ने

 एलाउन्स  किया  कि  मगर  का  एक्सपोर्ट
 नही  करेगी  ताकि  वह  यहा  पर  काम  प्रा  सके
 लेकिन  बावजूद  उसकी  कीमत  बढ  रहो  है  ।
 इसी  तरह  से  कस्टर्ड  ट्रायल  की  कीमत  बढ़
 रही  है  |  आ्रापको  याद  होगा  जिस  रोज  हाउस

 शुरू  हुआ  था  उस  रोज  हमारे  लीडर
 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  और  हमारे  दूसरे
 साथियों  ने  कालिंग  झटेगन  मूव  किया  था
 तो  मर बार  की  तरफ़  से  कहा  गया  था  कि
 इसका  इन्तजाम  किया  जायेगा  ।  पेपर्स  ने
 बड़ी  भारी  हैडिन  देकर  मि०  जार्ज  का  स्टेट-
 कमेन्ट  छापा  था  लेकिन  उसके  बाद  राज  भी

 वही  वायदा  किया  सयता  है  कि  इसको  ठीक
 कर  दिया  जायेगा,।  भाषणों  मालूम  है  कि
 इन  ट्रेंड्स  को  भ्रमर  दो  तीन  वीक  भी  मिल
 जाते  हूँ  तो  वे  बज्यूमर्स  से  करोड़ो  रुपया  लूट
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 लेते  हैं  |  देहली  की  एग्जाम्स  झ्रापफे  सामने

 है  ।  आप  दूसरी  स्टेट्स  के  इंटीरियर  में  जाइये
 तो  देखेंगे  क्रि  किस  तरह  से  लूट  हो  रही  है  t
 मैं  एक  एजज़ाम्पत  देता  चाहता  हूं  ।

 आप  मिडिल  मौत  का  मुनाफा  कम

 करना  चाहते  हैं,  यह  अच्छी  बात  2,  ज़ुरूर

 करना  चाहिये,  लेकिन  मैं  सिर्फ़  एफ  ही  मिसाल
 आप  के  सामने  रखता  हं--बाद।  शुभ  एफ

 कम्पनी  है,  वे  गरीब  मोतियों  से  जुते  बताते

 हैं,  उन  को  20  पया  दे  कर  उस  पर  अपनी
 छाप  लगा  कर  59  रुपये  में  बे  वे  हैं  ।  कया
 कभी  इस  को  चैक  करते  की  कोशिश  की  गईं  ?

 मैं  इस  का  सूचित  दे  सकता  हूं,  आप  ज़रा  ओगरा

 चलिये  और  देखिये  कि  ये  बाटा  वाले  किस

 तरह  से  गरीब  मेयूफ्रैक्चर्स  को  लूटते  हैं  ।

 [एक  बात  मैं  खास  तौर  से  ए०  सी०  जार्ज

 साहब  कौर  दूसरे  मिनिस्टर  साहिबान  से  कहना

 चाहता  हूं,  मेहरबानी  कर  के  महंगाई  को  जीटी-

 भाई  करता  छोड़  दें  |  शुगर  के  लिये  कहा  गया

 कि  पूजा  का  त्योहार  झा  रहा  है,  मौनसून
 देर  से  आई  है,  इसलिये  दाम  बढ़े  हैं  ।  इस  के

 मायने  साफ  यह  है  कि  कन्ज्यमर  लगा  जा

 रहा  है  और  उस  लट  को  आप  झस्टिफ़ाई  करता

 चाहते  हैं।  मैं  चाहुंगा  कि  आप  इस  पर  गौर

 करे  और  उन  को  जस्टीफ़ाई  करना  छोड़
 मद
 दी

 श्राप  ज़रा  कन्जयुमर  इंडेक्स  को  निकाल

 देखिये--आप  को  मालूम  होगा  कि  मार्च

 से  महंगाई  शुरू  हुई  क्यों  शुरू  हुई--वहां
 मानसून  का  सवाल  नहीं  था,  शाटज  का  सवाल

 नहीं  QT——aTT  इस  बात  को  समझ  लीजिये

 हिन्दुस्तान  का  व्यापारी  खुशी  से  कीमतें
 कम  नहीं  करता,  उ>ब  उस  की  पकड़-धकड़

 शुरू  हुई,  डी०आई०्झार०  और  मीसा  में

 उस  को  बन्द  किया  जाने  लगा,  ठंड  उस  ने
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 कीमतें  कम  कीं  t  लेकिन  अब  क्या  हालत  है--
 जैसा  मेरे  साउथ  इण्डिया  के  भाई  कह  रहे
 थे--जों  लोग  डी०्ग्राई०आर०  ौर  मीसा

 में  बन्द  थे,  वे  छोड़े  जा  रह  हैं  और  जो  छूट
 गये  हैं  उन्होंने  फिर  वही  पुराना  धन्धा  शुरू
 कर  दिया  है।  मैं  अपने  उत्तर  प्रदेश  के  बारे

 म  जानता  हुं  कि  वहां  पर  जो  पकड़  गये  थे

 उतकों  छोड़  दिया  गया  है  t  आप  जरा  वहां

 के  चीफ  मिनिस्टर  साहब  से  Thei——0
 करोड़  की  आबादी  के  उत्तर  प्रदेश  में  कितने
 आदमियों  को  पकड़ा  गया  था--कीमतों  के

 मानें  में--और  कितनों  को  छोड़  दिया
 गय।  है  |  मेरा  यहाँ  सुझाव  है  कि  वह  पकड़
 जित  के  जरिये  से  कन्जयुमर  को  राहत
 मिली  थी,  वह  पकड़  जिस  के  जरिये
 से  इत व्यापारियो  की  लूट  कम  हो  गई
 थी,  उस  पकड़  को  ढीला  मत  होने
 दीजिये  t  आप  के  20  प्वाइन्ट  प्रोग्राम
 का  क्या  हुमा  उस  में  सब  से  पहला
 प्वाइन्ट  यही  हैं  जब  कि  कीमतें  गिराई  जायेगी

 प्राइसेज  में  स्टे बिल्टी  लाई  जायेगी।
 20  प्वाइंट  प्रोग्राम  का  बहुत  अच्छा

 प्रोपोज  होता  चाहिये,  हम  भी  यही

 चाहते  है  कि  उस  का  एक  एक  प्वाइंट

 कामयाब  हो  इस  लीटर  मैं  उम्मीद  करता

 हुँ  कि  उसका  जो  पहला  प्वाइन्ट  कीमतों

 के  बारे  भें  है  उस  का  खास  लिहाज
 रखा  जायगा।  अभी  जैसा  श्री  भोगेन्द्र

 झा  जी  ने  कहा  है--इस  का  एक  तरीका

 यह  है  कि  जो  ऐसी  बुनियादी  खोजें  है,

 मेहरबानी  करके  उन  को  नैश नाला इज

 कीजिये,  उन  की  सप्लाई  और  डिस्ट्रीब्यूशन
 का  काम  अपने  हाथ  में  लीजिये,  तभी

 कन्जूयर्मसस  लूट  को  रोका  जा  सकता  है,

 एग्रीकल्चरिस्टस  कौ लूट  को  ठेका  st

 सकता  है,  गरीब  मैन्यू फैक्चर  की

 लूट  को  रोका  जा  सफलता  हैं,  तब  ही
 इस  बिल  को  यहां  पेश  करने  की
 आप  की  मंशा  पुरी  हो  सकती

 है  7
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 SHRI  P  G  MAVALANKAR  (Ah-
 medabad):  Mr.  Chairman,  Sir,  I  shall
 be  very  brief  I  have  heard  a  few
 speeches  in  this  debate,  and  I  want  to
 add  a  few  significant  points.

 The  whole  difficulty  is  that  Govern-
 ment  think  that  merely  by  legisla-
 tion  they  can  control  or  solve  the
 problem  If  mere  legislation  were  to
 bring  about  solutions,  I  am  sure  the
 hon.  Minister  and  his  cojleagues
 would  have  brought  many  more  Bills
 of  this  nature.

 MR.  CHAIRMAN;  If  there  is  no
 legislation,  you  will  say  they  have  no
 powers.

 SHRI  P,  G.  MAVALANKAR:  I  am
 thinking  of  legislation  which  cannot
 be  implemented  honestly  and  fully.
 Moreover,  my  emphasis  ig  on  the
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 word  “mere”,  We  must  consider  whe-
 ther  and  where  and  when  mere  legis-
 lation  is  sufficient.

 AN  HON.  MEMBER:  What  clse?

 SHRI  P.  G.  MAVALANKAR:  There
 must  be  a  will  to  implement  what-
 ever  you  have  already  legislated.  I
 ean  understand  the  amendment  if  it
 means  plugging  of  certain  loopholes,
 if  it  means  improvements  in  the  right
 direction,  but  it  will  not  help  if  you
 merely  increase  the  powers  of  the
 bureaucracy,  as  this  particular  !egis-
 lation  seeks  to  do,  as  we  have  seen
 in  the  last  4  months.  In  fact,  today,
 26th  August,  it  is  exactly  14  months
 since  the  Government  of  India  de-
 clared  an  emergency  in  this  country.
 By  this,  they  are  not  only  extending
 the  powers  of  the  executive,  but  what
 is  more  important  end  much  worse,
 they  are  increasing  the  powers  of
 bureaucracy  at  all  levels.  There  is
 no  appeal;  there  is  no  justice  any-
 where.  In  this  atmosphere,  are  they
 going  to  get  the  consumers’  interests
 protected  merely  by  adding  to  the
 powers  of  bureaucracy  and  the  ad-
 ministration?  That  is  the  point  which,
 I  think,  the  Minister  will  have  to
 answer,  if  not  to  us,  at  least  to  his
 conscience.  I  am  sure,  he  has  one.
 That  is  one  aspect  of  the  matter.

 The  other  thing  is  about  the  price
 rise.  No  matter  what  Government
 Claim  or  Say.  the  propaganda  js  one
 thing  but  the  truth  is  another.  Liking
 a  thing  to  happen  is  one  thing  but  the
 Yeality  is  another.  The  reality  is  that
 price  rise  in  our  country,  in  inost  of
 the  things,  has  not  been  going  down
 but  in  some  cases,  the  price  rise  has
 been  showing  an  upward  tendency.
 Not  only  that.  Accompanied  with
 that,  there  are  also  inadequacies  of
 supplies.  I  am  coming  from  Gujarat.
 I  know  how  people  are  suffering  for
 want  of  oil.  Oil  has  suddenly  dis-
 appeared.  You  will  be  surprised  that
 only  two  months  back,  we  were  told
 that  the  groundnut  crop  in  Gujarat
 was  fantastic,  phenomenal  and  un-

 278

 precedented  and,  within  two  months,
 with  Id,  Puja  ang  Diwali,  all  these
 festivals  coming  very  near,  we  sre
 told  that  of]  has  suddenly  gone  some-
 where  else.  I  do  not  know  where  it
 has  gone.  The  whole  point  is  this.
 Where  is  you  system?  Where  is  the
 implementation  of  your  system?

 My  next  point  js  about  the  public
 distribution  system.  After  all,  it  is.
 meant  mainy  for  the  weaker  sections
 of  the  community.  Only  yesterday,  I
 attended  a  mecting  in  Ahmedabad  in
 the  Col‘ector’s  office,  the  monthly  meet-
 ing  of  the  MPs  and  the  MLAs  trem
 the  District,  and  {  said,  the  same  thing
 there  that  not  enough  is  being  done  to
 care  for  the  economically  weaker
 sections  of  the  community.  When  it
 comes  to  talking  in  terms  of  propa-
 ganda  on  radio  or  television,  the  Gov-
 ernment  goes  out  massively  in  tcrms
 of  jusuce  for  the  weaker  sections  of
 the  community  but,  when  jt  comes  to
 the  implementation  part  of  it,  not  even
 an  ounce  of  that  is  done.  I  agree  with
 my  hon,  friend,  Shri  Sambhali,  that  we
 must  awaken  our  people  ic  the  need
 for  doing  something  for  the  weakcr
 sections  of  the  community.  The
 propaganda  is  necessary.  But  if  you
 only  go  on  doing  propaganda,  not  im-
 plementing  what  you  say,  then  you
 are  creating  a  very  bad  situation:
 which  will  recoil  not  only  on  you  but
 on  ourselves,  on  Parliament,  on  Gov-
 ernment,  on  the  entire  country  and
 everywhere.

 That  is  why  I  am_  requesting  the
 Government,  if  they  really  want  the
 interests  of  weaker  sections  of  the
 community  to  be  looked  after,  they
 should  see  that  the  weaker  sections  of
 the  community  are  not  cheated,  on
 one  hand,  by  the  merchants  and,  on
 the  other  hand,  by  artificial  scarcity
 of  goods,  essential  commodities  sudaen.
 ly  vanishing  somewhere.  You  must
 also  control  the  practice  of  profiteer-
 ing.  All  this  will  have  to  be  done  by
 a  careful,  systematic  and  planned  ap-
 proach  by  the  Government.  There.
 fore,  in  veiw  of  these  approaching
 festivals,  something  has  to  be  done,
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 {Shri  P  G  Mavalankar]
 But  it  is  not  only  a  question  of  festivals
 Do  you  want  eves  day  of  365  days  a
 fesival  day  Only  then  vou  v3Jl  give
 Us  some  relief?  Then  we  must  pay
 tor  everyone  of  the  365  days  to  te  a
 festival  das  But  that  will  be  reduc-
 ing  the  whole  thing  to  absurdity

 The  Government  will  have  to  be
 caretul  in  seeing  that  essential  «om
 modities  do  not  go  out  of  stock  and
 Gsrulation  or  out  of  surly  that
 weaker  sections  of  the  comnunity  ere
 properly  helped  that  the  price  rise  is
 controlied  and  that  in  spile  of  Fmer
 gency  and  Emergencv  or  n»  Emer.
 gency  the  bureaucracy  md  the  idm.
 nistration  do  not  get  un  upper  hc  over
 the  consumers  and  thit  they  do  not
 act  in  a  way  which  is  both  arbitrary
 and  hmitless

 Thece  are  my  points  I  im  not  real
 ly  opposing  the  Bill  in  substance  =  But
 I  am  mentioning  these  points  to  Say
 that  unless  you  Jook  after  all  these
 things  it  will  be  only  adding  to  more
 difficulties  rather  than  solving  some

 of  the  difficulties

 THE  MINISIER  OF  SIATE  IN  lHE
 MINISTRY  OF  CIVIL  SUPPIIES  4ND
 COOPERATION  (SHRI  AC  GFORGE)

 Mr  Chairman  Sir  even  at  the  third
 reading  of  the  Bill  ]  am  elaa  that  dis
 tinguished  Members  came  forward
 with  not  only  important  suggestions
 but  excellent  spimt  of  coom.iation  As
 Shri  Sambhali  pointed  out  this  is  one
 point  of  discussion  which  trust  go  be
 yond  narrcw  barriers  oo!  the  arty
 politics  because  what  we  ire  discus.
 sing  cr  what  we  are  trying  to  do  is  to
 facilitate  distribution  of  essential
 items  of  mass  consumption  even  to  the
 poorest  man  at  least  to  the  ea'ent  of
 the  barest  limit  at  the  most  reascnable
 prie  So  if  thi,  is  the  approah  to
 the  whole  problem  there  cannot  be
 any  division  based  on  party  politics
 That  is  precisely  why  I  say  that  I  take
 note  of  all  the  suggestions  in  the  hest
 spirit
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 I  would  refer  to  Mr  Mavalankar’s
 point  regarding  festival  season  If  vou
 analyse  the  price  situation  that  had
 obtained  during  ‘the  past  28  or  29  years,
 you  will  find  that  almost  every  year,
 from  the  end  of  May  upto  the  middle
 of  October  the  prices  had  started  go-
 ing  up  because  this  is  normaily  known
 as  the  lean  season  before  :he  arrival
 of  the  kharif  crop

 SHRI  BHOGENDRA  JHA  Does  the
 lean  season  add  something  to  the
 value  of  tre  article?

 SHR]  A  C  GEORGE  This  year,
 Jearning  from  the  experience  of  the
 past  years  we  hive  bcen  exiremely
 cautious  Ags  I  hive  said  during  the
 festival  season  there  is  a  tendency  on
 the  part  of  the  traders  to  exploit  the
 Situation  This  is  a  five  week  season
 For  exampie  we  have  in  the  south  on
 the  6th  Septemher  Onam  festiv  i)  then
 then  Ganesh  Chaturth:  thon  Diwali,
 then  Puja  in  Bengal  ind  then  Id  ana
 soon  What  I  am  $7y:n¢  is  that  dur
 ing  ths  five  week  period  we  have  so
 many  importint  nationil  festivals
 Fvery  yeir  during  this  penod  we  see
 an  attempt  on  the  part  of  the  traders
 to  jach  up  the  prices  especially  of
 sugir  edible  ols  foodgrains  and  cloth

 these  ure  the  three  or  tour  items
 according  to  our  analvsis—  and  it  i8
 also  common’  knowledge--where  the
 trade  5  make  best  eflorts  to  exploit  the
 situaton  We  are  taking  pre  emptive
 iction  advance  action

 Wherever  there  are  pockets  of  scar-
 city  we  are  trying  to  see  with  the  help
 of  the  State  Governments  that  most  of
 the  items  are  reached  there  in  time,
 that  there  are  no  transport  bottlenecks
 Especially  after  l6th  July  when  the
 Finance  Munster  held  a  meeting—  when
 price,  showed  signs  of  going  up—,
 more  than  2  240  raids  have  taken  place,
 I  need  not  say  how  many  arrests  have
 taken  place  The  trade  and  indus-
 try  now  know  that  Government  ts  not
 relaxing  and  is  maintaining  the  spirit
 of  Emergency  which  is  mainly  to  take
 eare  of  the  interests  of  consumers  If
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 can  aSsure  the  House  again  when  you
 are  offering  this  cooperation  by  way
 of  unanimous  support  to  this  Bill,  that
 the  Government  will  not  relax  in
 taking  measures  for  consumer  protec-
 tion.

 MR,  CHAIRMAN:  The  question  is:

 “That  the  Bill  be  passed.”

 The  motion  was  udopied.

 1144  brs.

 FACTORIES  (AMENDMENT)  BILL

 MR.  CHAIRMAN:  We  new  take  up
 the  Factories  (Amendment)  Bull.
 Mr.  Raghunatha  Reddy.

 THE  MINISTER  OF  LABOUR  (SHRI
 RAGHUNATHA  REDDY):  Sir,  ]  beg
 to  move*:

 “That  the  Bi!)  further  to  amend
 the  Factories  Act,  1948,  as  pussed  by
 Rajya  Sabha,  be  taken  into  consi-
 deration.”

 The  health  and  happiness,  of  the
 working  class  are  the  very  toundations
 of  production,  productivity  and  pro-
 gress.  These  essentials  are  not  mere-
 ly  confined  to  the  narrow  precincts  of
 ie  shop-floor  but  extend  beyond  the
 walls  of  the  workshop,  into  the  very
 life  and  living  of  the  labour  force.  The
 main  purpose  of  having  a  Factories
 Act  is  to  regulate  the  management  in
 the  interest  of  the  workforce.  Unless
 the  hands  of  the  working  class  are
 safe  and  secure  from  hazards  of
 disease  ang  disablement,  the  prucess  of
 manufacture  can  be  neither  perfect
 nor  efficient,  The  hands  that  shape  the
 production  processes  graduully  shape
 and  direct  the  destinies  of  o  nation,

 The  present  Factories  Act  was  pass-
 ed  in  948  and  came  into  effect  from
 the  Ist  April,  1949.  The  Act  wes  last
 amended  in  ‘1954,  The  working  of  the
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 Act  was  discussed  at  the  Annual  Con-
 ference  of  the  Chief  Inspectors  of
 Factories.  The  various  amendments
 proposed  at  the  Conference  and  the
 suggestions  made  at  the  I6th  Session
 of  the  Labour  Ministers’  Conference
 for  appointment  of  safety  officers  and
 for  enquiry  into  fatal  accidents,  etc.,
 have  been  examined  by  the  Govern-
 ment  in  consultation  with  the  State
 Governments  and  all-India  organiza-
 tions  of  workers  and  employers.  The
 Bill,  which  is  before  this  august  House,
 incorporates  amendments  in  respect  of
 which  there  is  a  fairly  large  meacure
 of  agrecent  amongst  the  v  irious
 interests.

 I  now  proceed  to  explaia  briefly  the
 nature  and  scope  of  some  of  the  im-
 portant  amendments:

 (a)  It  ts  proposed  to  widen  the
 scope  of  the  existing  defmition
 of  the  term  ‘worker  in  the
 Factories  Act  so  as  to  cover
 certain  categories  of  persons
 employed  in  factories  but  so
 far  taken  to  be  outside  the
 protective  c:auses  of  the  Face
 tories  Act.  Contrast  l.bour  of
 all  employed  directly  07
 through  any  agency  wi'h  or
 without  the  knowletige  of  the
 principal  employer  wilf  be
 covered  by  this  Bull  before  the
 House.

 it  is  proposed  to  insert  an  ‘explyna-
 tion’  to  clause  (m)  of  section  2  of  the
 Act  so  as  to  include  all  the  werkers  in
 different  relays  in  a  day  for  the  pur-
 Pose  of  bringing  such  factories  within
 coverage  of  the  Act,

 In  certain  exceptional  circumstances,
 workers  may  have  to  work  near  ule
 fenced  machinery.  The  prese:.t  provi-
 sions  ccncerning  this  type  of  work  are
 Proposed  to  be  amended  s0  as  to  Clear-
 Ty  define  these  circumstances  and  to
 Spell  out  the  precautiong  to  be  adopted
 in  such  cases,

 Experience  has  clearly  indicated  the
 advantages  in  aSsigning  the  staff  func-

 *Moveg ‘with  the  recommendation  of  the  President.


